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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  | Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Modernisation  of  Textile  Mills

 *161.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  textile  mills,  out  of  sick  textile  mills  taken  over  by  Government,  moder.
 nised  so  far;  an

 (0)  the  number  out  of  them  producing  fine  cloth  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwan  ath  Pratap
 Singh):  (a)  Out  of  103  textile  mills  nationalised  under  the  provisions  of  Sick  Te  xtile  Under-
 takings  (Nationalisation)  Act  1974,  physical  possession  of  98  mills  has  so  far  been  taken  over
 by  the  Government.  Modernisation  programme  has  een  sanctioned  in  respect  of  87  mills.
 9  mills  have  completed  the  1st  phase  of  modernisation,  amdin  the  remaining  mills  the  sanctioned
 modernisation  programmes  are  at  various  stages  of  implementation.

 (b)  20  mills  are  producing  fine  and  superfine  varieties  of  cloth.

 डा०  रानेन  सेन  :  अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  संख्या  161  कौर  178  एक  ही  विषय  से  सम्बन्धित

 दोनो को  एक  साथ  लिया जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हों  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 *178.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  की  है  ;
 |

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर
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 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 को  1974-75

 प्रौर
 1975-76

 में  1976

 कुल  कितनी  हानि  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हों  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  नियंत्रण  के  ona  ली  गई  वस्त्र  मिलों  के  कार्यचालन  में

 सुधार  लाने  के  लिये  हर  महीने  व्यापार  संमीक्षा  की  जाती  है  ।  क्षमता  कौर  उत्पादकता  के

 ठीक  उपयोग  तथा  भंडार  तथा  संसाधनों  की  खरीद  में  किफायत  करने  के

 सभी  सम्भव  तरीकों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  हाल  ही  में  की  गई  समितियों  से  पता  चलता  है

 कि  वित्तीय  परिणामों  में  सुधार  gat  है  जिनसे  हानियों  की  मासिक  दर  में  कमी  हुई  है  ।

 1974-75  में  राष्ट्रीयकृत  मिलों  द्वारा  उठाई  गई  कुल  हानि  34.  59  करोड़  रुपये

 1975-76  में  1976  लगभग  53.  30  करोड़  रुपये  की  हानि  का  अनुमान

 Shri  M.  C.  Daga:  Planning  and  Development  De  partment  of  the  textile  industry  is  urder
 your  charge  but  the  administrative  responsibility  is  of  the  Ministry  cf  Industries  ]  féil  to
 understand  the  coordination  between  the  two.  Ycu  have  stated  that  modernisaticn  prce-
 gramme  has  been  sanctioned  in  respect  of  87  mills.  But  in  your  reply  ycu  have  not  menticned
 the  amount  of  compensation  paid  to  the  each  mill  at  the  time  of  takirg  over.  Hew  mech
 amount  has  been  spent  on  modernisation  2

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  यह  कहना  ठीक  नहीं है  कि  प्रशासन  तथा  नीति  सम्बन्धी

 मामले  दो  मंत्रालयों  के  बीच  बांट  दिये  गये  हैं  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  के  पास  दोनों  ही  विभाग  हैं  ।

 जहां  तक  आधुनिकीकरण  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  निगम  ने  87  मिलों  के  श्राधुनिकीक्रण  हेतु  61.  43

 करोड़  रुपयों  की  मंजूरी  दी  है  ।  इनमें  से  21  कंरोड़  रुपये  मूल्य  की  मशीनें  पहले  ही  लगा  कर  चालू

 कर दी  गई  हैं  ।

 मुआवजे  की  श्रदायगी  के  लिये  एक  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  जायेगी  ate  इस  नियुक्ति  के

 बाद  ही  मुझावजा
 दिया  जाएगा  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  |

 भ्रध्यक्ष  ड्राप  कोई  शौर  प्रश्न  पूछिये  |

 शी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 :  यदि  वह  चाहे तो  मैं  87  मिलों के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी

 दे  सकता हुं  ।
 ०,

 श्री  मुत्तहिद  ड्रग  मुझे  पुरी  जानकारी  नहीं  चाहिये  मुझे  ठीक-ठीक  उत्तर  दें  ।  आपने

 करनी  प्रतिपत्ति  दी  है  ।  कितनी  मिलें  चल  चुकी  कितनी  चलनी  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रति  सिंह  :  यह  तो  उत्तर  में  बता  दिया  गया  है  ।  9  ऐसी  मिलें  है  जिनके

 आधुनिकीकरण  का  पहला  चरण  पुरा  हो  चुका  है  ।

 Sto  ta  सेने  :  इन  रुग्ण  मिलों  को  सरकारी  शभ्रंधघिक।र  में  क्यों  लिया  गया  ?  क्या  उस

 fon
 समय  कुछ  अनुमान  लगाये  गये  थे

 ।  दूसरे  क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  |  दिव  ि  n  घाटे  का  कारण

 मशीनों  का  पुरानी  होना  है  या  घाटा  इसलिये  रहा  है
 कि  ये  मिलें  केवल  oes  कपड़ा  ही

 बनाती  हैं  ?

 2



 29  1897  )  मौखिक  उत्तर
 ange  ms  oe

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  इन  मिलों  को  सरकारी  भ्र धि कार  में  लेते  समय  उनकी  स्थिति

 का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  उनकी  परिसम्पत्ति  का  अनुमान  लगा  कर  यह  देखा  गया  कि  वे

 wy  मिले  है  शौर  चल  नहीं  सकतीं  ।  पुरानी  मशीनों  का  होना  भी  घाटे  का  कारण  है  कौर  rss

 कपड़ा  बनाने  से  भी  घाटा  तो  होता  ही  है  ।

 श्री  वसन्त  साढे  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  होने  वाली  भारी  हानि  को  देखते

 कपड़  के  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थानों  जस  कोयला  इस्पात  समझ

 अस्पतालों  शादी  में  उपयोग  के  बारे  में  श्राप  विचार  कर  ssi  ब्यापारी  लोग  बीच  में

 गड़बड़  करते  बाप  उत्पादकों  से  सम्पर्क  करें  ।  सरकार  सबसे  बड़ी  खरीदार है  ।  वह  आपका

 कपड़ा  खरीद  कर  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  संस्थानों  को  सहायता  दे  सकती  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  महोदय  घाटा  जरूर  बहुत  अधिक  gar  है  ।  लेकिन  एक  बात

 ध्यान  देने  योग्य  है  कि  75  में  7.  5  करोड़  रुपये  का  घाटा  त्र  था  ।  1976  में

 यह  घाटा  3.5  करोड़  रुपये  रह  गया  है  ।  हम  अन्य  उपाय  भी  कर  रहे  हैं  स  कपास  के  मूल्य  नियत

 कपास  तथा  अन्य  उत्पादों  को  भारतीय  रुई  निगम  श्र  महाराष्ट्र  विपणन  संघ  स  सीधे  ही

 खरीदना  |  हमने  आधुनिकीकरण  के  लिये  भी  प्रयास  किये  हैं  ।  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  यह  दिया  गया

 है  कि  मध्यवगियों  को  निकाल  कर  उपभोक्ता  से  सीधे  सम्यक  बनाया  जाये  तौर  उत्पाद  सरकारी

 क्षेत्र  क  संस्थानों  को  बेचा  जाये  ।  कपड़ा  निगम  इस  दिशा  में  प्रयत्नशील  है  कौर  सेवायों

 में  उत्पाद  बेचने  के  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।  बहुत  से  प्रदर्शनकक्ष  भी  शीघ्र  ही  खौले  जायेंगे

 श्रीमती  रोजा  देवियाँ डे  रुग्ण  मिलों  को  सरकारी  अ्रधिकार  में  लेने  से  पूर्व  श्रमिकों  को  ae

 वचन  दिया  गया  था  कि  उ  उनकी  बकाया  छुट्टी  बोनस  सभी  कुछ

 विनियमित  ate  नियत  कर  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  कई  मिलों  के  मामले  में  aa  तक  कुछ  नहीं

 किया  गया  ।  अभी  इस  मामले  में  ale  कितनी  देर  लगेगी  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  इस  विषय  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण है  प्रतिपूर्ति  area

 कीं  नियुक्ति  न  होना  ।  प्रतिपूर्ति  आयुक्त  ही  इन  सारे  मामलों  पर  विचार  करेगा  ।  हमने  एक  व्यक्ति

 का  चुनाव  किया  था  लेकिन  बाद  में  वह  उपलब्ध  नहीं  हुमा  ।  तराशा  है  कि  शीघ्र  ही  प्रतिपूर्ति

 अयुक्त  की  नियुक्ति  हो  जाएगी  |

 ‘Shri  Ram  Singh  Bhai:  Whether  it  is  a  fact  that  even  after  modernisation,  the  cost  of

 production  in  some  of  the  mills  is  higher  and  they  are  running  into  loss  as  compared  with  the

 private  sector.

 श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  महोदय  मैं  इस  बात  से  पुरी  तरह  सहमत  नहीं  हो  सकता

 योंकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  कुछ  मिल  लाभ  कमा  रही  हैं  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai:  I  have  asked  8000  (11056  9  mills  which  have  been  modernis-
 €

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह :
 महोदय

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  की  मिलों  के

 कार्यचालन  में  उत्तर  होता  है  ।
 कुछ

 घाटे  में
 चलती  हँ

 श्र  कुछ  लाभ  कमा  लेती  हैं  ।  यदि  श्राप

 किसी  fata  मिल  का  उल्लेख  करें  तो  हम  उस  के  बराबर  की  मिल  से  तुलना  कर  सकेंगे  |  लेकिन

 मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  में  काफ़ी  सूधार  हो  रहा  हैं  ।
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 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 :

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  61.  3  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  ।

 उसमे ंसे  9  मिलों  का  श्राधुनिकीकरण gar  है  att  21  करोड़  रुपया  व्यय  किया  गया  है  ।  क्या  इन

 9  मिलों  21  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  गये  हैं  ?  क्या  मंत्री  महोदय  गारंटी  दे  सकते  हैं  कि  इन

 सभी  मिलों  के  श्राघुनिकीकरण के  बाद  कपड़ा  निगम  को  घाटा  नहीं  होगा  ?  क्या  यह  ठीक

 है  कि  सरकारी  म्रधिकार  में  लिये  जाने  पर  भी  मिलों  की प्रबन्ध  व्यवस्था  में  परिवर्तन  नहीं  हुमा

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मेरे  कहने  का  यह  oe  नहीं  था  कि  आधुनिकीकरण  केवल

 9  मिलों  का  ही  किया  गया  9  मिलों  को  आधुनिक  बनाने  का  कार्य  प्रथम  चरण  में  पुरा  हो  चुका

 वास्तव में  इस  धन  का  एक  भाग  अरन्य  मिलों पर  भी  व्यय  किया गया  है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा

 निगम  कौर  राजस्थान  )  द्वारा  332.  10  लाख  रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  थी  जिसमें  से

 152  लाख  मूल्य  की  मशीनें  प्राप्त  हो  चुकी हैं  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  प्रदेश  )  लिमिटेड  द्वारा
 423,  84  लाख  रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  कौर  201.  7  लाख  रुपये  मूल्य  की  मशीनें  मिल  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम
 द्वारा  419.  15  लाख  रुपये

 की  मंजूरी  दी
 गई

 106  लाख
 रुपये  मूल्य

 की  मशीनें मिल  गयी  थीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  बाप  को  यह  सब  विवरण  देने  की  जरूरत  नहीं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  भविष्य  का  जहां  तक  प्रश्न  आशा  है  कि  पंजाब

 उत्तर  अन्ध  कर्नाटक  कौर  केरल  के  घाटे  शीघ्र  ही  समाप्त  हो

 जायेंगे  |  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  भर्ती  करने  झर

 प्रशिक्षण  के  लिये  एक  नीति  तैयार  की  गई  है  ।  इसीलिये  घाटा  कम  हो  रहा  है  ।

 श्री  ditt  भट्टाचार्य :  श्राप  कह  सकते  हैं  कि  घाटा कम  हो  रहा है  |

 श्री  बिश्वनाथ  सिंह  :  वस्तु  स्थिति  यही है  ।

 भारतीय  रुई  का  कार्यकरण

 1162.
 at  वसन्त  साठे

 सरजू  पाँडे
 :

 क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (
 \  क्या  भारतीय  रुई  निगम  के  लाभों  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  कम  मात्ना  में

 रुई  की  खरीद  होने  के
 गत

 तीन  वर्षों  से  वर्ष  प्रति  वर्ष  कम  होती जा  ही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ates  क्या  हैं  ;  कौर

 रुई  निंगम  के  कार्यकरण  को  देश  को  रुई  सम्बन्धी  अ्रथेव्यवस्था  के  लिये  शर  अधिक
 n

 प्रभावी बनानें  के  लिये  क्या
 कदम  उठाये गये  हैं  waar  उठाने का  विचार है

 ?

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पी०
 :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।
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 विवरण

 जी

 (
 करोड़  रुपयों

 निवल  लाभ  निवल  लाभ
 ag  व्यवसाय

 स
 ग

 के

 1972-73.  116.  59  5.  04  1.08

 1973-74  91.61  3.12  0.58

 1974-75  35.51  1.88  0.68
 =

 भारतीय  रुई  निगम  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  जहां  कहीं  रुई  की  कीमत  हजामिन  कीमत

 से  नीचे  गिर  जाये  वहां  वह  रुई  खरीद  ले  कौर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  लिये  ख़रीदारियों  करें  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिये  20  करोड़  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  इस  निगम  का  व्यवसाय  1972-73  में

 116.59  करोड़  से  कम  होकर  1974-75  में  35.  51  करोड़ हो  गया  खरीद जो  av

 1971-72  में  5  लाख  गांठें  थी  ्  1974-75  में  मात्र  31905  गांठें  रह  गई  ।  FAT  यह  सच

 है  कि  कृषि  पर  राष्ट्रीय  ग्रा योग  तथा  सरकारी  प्रतिष्ठानों  सम्बन्धी  समिति  ने  सबे सम्मत  से  सिफारिशें

 की  थीं  कि  यदि  भारतीय  रुई  निगम  की  जिन  उद्देश्यों  के  लिये  स्थापना  की  गई  थी  उन्हें  पुरा

 करना  है  ग्र्थात ष्ध  किसानों  को  लाभदायक  मूल्य  देना  है  तो  कुल  उत्पादन  का  25  प्रतिशत  रुई  निगम

 द्वारा  खरीदा  जाना  क्या  उस  उद्देश्य  को  पुरा  करने  के  लिए  सर्वसम्मत  सिफारिशों  पर

 विचार  किया  है  ?  साथ  ही  भारतीय  रुई  निगम  को  इसके  लिये  निधि  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रो०  डी०  Yo  चट्टोपाध्याय  :  यह  सच  है  कि  रुई  निगम  द्वारा  वर्ष  1974-75  में  की

 जाने  वाली  बिक्री  गत  वर्ष  से  कम  इसका  कारण  यह  है
 कि  भारतीय  रुई  निगम  समर्थन  मुख्य  के

 सिद्धान्त  पर  कार्य  करता  है  ।  क्योंकि  पिछले  वर्ष  रुई  का  वास्तविक  मूल्य  कानून  द्वारा  निर्धारित  मूल्य

 से  काफी  ज्यादा  था  ।  भारतीय  रुई  निगम  को  आवश्यकता  नहीं  .  .

 श्री  वसन्त  साठे  :  भारतीय  रुई  निगम  के  उद्देश्यों  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  निहित  है  ?

 प्रो०  डी०  पी०  seal  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कम  माल  खरीदा  मैंने

 स्वीकार  किया  तब  दूसरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैं  भारतीय  रुई  निगम  क  उं  देश्य पढ़  रहा

 जब  आवश्यक  हो  सेन  मूल्य  का  लागू  किया  जाना  ताकि  रुई  के  उत्पादकों  को  झपने  उत्पादन  का

 मुनासिब  मूल्य  प्राप्त  हो  सके  तथा  रुई  के  उत्पादन  में  उनका  उत्साह  बना  रहे  ।  हमें  रुई  के  उत्पादकों

 एवं  वस्त्र  के  उपभोकक्‍्ताश्ों  के  मध्य  मूल्य  का  उचित  सामंजस्य  स्थापित  करना  पड़ता  माननीय

 सदस्य  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  हमें  इसमें  तालमेल  बैठाना  पड़ता  इसमें  हमारे  निम्न  उद्देश्य  हैं  ।

 इन  उद्देश्यों  पर  हम  चल  रहे  मुझे  राष्ट्रीय  कृषि  झ्रायोग  तथा  सरकारी  प्रतिष्ठानों  सम्बन्धी  समिति
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 की  सिफारिशों  का  पता  यह  वास्तव  में  विचारणीय  विषय  इस  पर  निर्णय  कभी  लिया

 जाना है

 श्री  वसन्त  साठ
 :

 मंत्री  महोदय  ने  झ्रभो-प्रभी  बताया है
 कि  इसका  उद्देश्य  रुई  के  लाभदायक

 मूल्य  का  कपड़े  के  उपभोक्ता  मूल्य  के  साथ  सामंजस्य  स्थापित  करना  है  ।  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि
 जब  किसान  को  मिलने  वाले  रुई  के  मूल्य  में  100  प्रतिशत  कमी  हुई  है  क्या  उसकी  तुलना

 में  किसी  भी  कपड़े  के  मूल्य  में  कमी  arse  क्या  इस  देश  के  रुई  उत्पादन  के  इतिहास  में  रुई  के  मलय

 में  तथा  कपड़े  के  मूल्य  के  साथ  कभी  भी  कोई  सम्बन्ध  रहा  बिचौलियों  को  तथा  मिल  मालिकों

 को  a  सदा  लाभ  पहुंचता  1970-71  में जब  मूल्य  में  भारी  कमी  arg  तब  भी  क्या  रुई  निगम

 ईरानी  कपड़े  के  मलय  में  तालमेल  रख  सका  ?

 प्रो०  डी०  पो
 ०  चट्टोपाध्याय :  रुई  के  मूल्य  के  आ्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  मूल्यों  में  कमी

 आई  परन्तु  100  प्रतिशत  कमी  नहीं  arg

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  कितने  प्रतिशत  कमी  are

 पी०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  यह  बतायी  नहीं  जा  सकती  क्योंकि  यह  किस्म  किस्म  के

 लिये  भिन्न-भिन्न  है  ।  (
 व्यवधान

 मेरा  कहना  है  कि  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  अच्छी  है

 तथा  उनका  रुई उ उत्पादकों  के  साथ  सम्पर्क  भी  है  ।  जहां  तक  वारा लक्ष्मी  का  सम्बन्ध  है  इसका

 समान  सत्य  कृषि  मलय  झ्रायोग  की  सिफारिशो ंके  अ्रनसार  320  रुपये  प्रति  क्विंटल  रखा  गया

 जैसे  कि  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  सक्षम  निकाय  है  ।

 शी  बसन्त  साठ  हें  रुई  के  मूल्य  के  बारे  में  कुछ  भी  पता  नहीं  है  ।

 vlad नव ज  ह
 प्रो

 ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय :  मुझे
 खेद  है  कि  इस  बारे  में  मैं  तय  सदस्यਂ  से  सहमत

 नहीं  हूं

 mya  महोदय  :  श्री  साठे  मंत्री  महोदय  को  अपनी  बात  कहने दें  |  अन्यथा  हम  विवाद

 में  ही  पड़े  रहेंगे ।

 प्रो०  डी०  पी ०  चट्टोपाध्याय  :  वारा लक्ष्मी  रुई  का  समर्थन  मूल्य  सरकार  ने  320  रुपये  प्रति

 का क्विंटल  घोषित  किया  था  ।  बाजार  भाव  454  रुपये  हैं  ।  )

 बाजार  भाव  435  है  जबकि  इसका  सेन  मलय  310  रुपये

 श्री  बसन्त  साठे  :  मैंने  उनसे  पूछा  था  कि  पिछले  वर्ष  के  वास्तविक  मूल्य  में  कितनी  कमी  झाई

 वह  मझे  marr  द्वारा  निर्धारित  sata  मूल्य  का  ae  बता  रहे  क्या  यह  भ्रामक  उत्तर  नहीं

 प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :
 मैं  कहना  कि  ag  भ्रामक  नहीं है

 क्योंकि  मैंने  उद्धृत

 Te किया  है  कि  रुई  निगम  का  उद्देश्य  समर्थन  कार्यक्रम  जारी  रखना  शठ  रकार  घोषित  समर्थन

 मलय  उसमें  तथा  वास्तविक  मूल्य  में  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  हू  ठीक
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 Shri  Sarjoo  Pandey  Shri  Vasant  Sathe  has  stated  that  the  reduction  in  prices  of
 cloth  ar€  Not  in  proportion  to  the  fall  of  prices  of  cotton.  The  cotton  Corporation  of  Irdia

 is  not  procurin  g  the  entire  production  of  cotton  ar.d  as  a  result  thereof  the  cotton  growers  are
 in  difficulties.  Taking  this  in  view  what  steps  the  goverr  mert  is  taking  so  that  the  cotton  grcw-
 ers  may  get  the  sufficient  price.  The  Government  has  provided  for  smal]  mercy.  | है  is  learrt
 that  there  are  no  buyers  of  cotton  8110  115  prices  are  falling  but  the  prices  of  cloth  are  not  falling

 in  that  proportion.  hon.  Minister  has  not  replied  tothe  hon.  member.  May  I  krow  what
 steps  the  Government  is  taking  to  reduce  the  prices  of  cloth  atrd  what  new  steps  are  being  taken
 to  maintain  the  price  of  cotton.

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  यह  बात  सही  है  कि  कपड़ा  मिल  मालिकों  ने  कपड़े  के  मूल्य
 उसी  अनुपात  से  नहीं  घटाये  हैं  जिससे  रुई  के  मूल्य  घटे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालें

 Sto  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  यह  सच  इसका  समाधान  करने  के  लिए  हमने  एक  अरति

 उच्च  स्तरीय  समिति  wise  की  जिसमें  वस्त्र  रुई  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  अर  नागपुर  के

 कुछ  विशेष  रूप  से  भ्रनुसंधान  संस्थान  से  लिया  गया  है  जोकि  इस  समस्या  पर  ध्यान

 देते  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बाधा  न  डालें  |

 प्रो ०  to  नि०  चट्टोपाध्याय  :  इस  प्रकार  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  में  सरकारी  प्रतिष्ठानों

 के  कुछ  प्रतिनिधि  ate  अनुसंधान  संस्थानों  के  प्रतिनिधि  हैं  जिन्होंने  कुछ  बातों  की  ate  हमारा

 ध्यान  दिलाया  सम्मिलित  किये  गये  समिति  को  ada  के  da  तक  अपना  प्रतिवेदन  देने

 को  कहा  गया  है  ।  रुई  a  कपड़े  के  मूल्यों  में  समायोजन  लाया  जाना  श्रनिवायं  यही  कार्य  हुम

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  के०  गोपाल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  के  पास  इस  बात  की

 जांच  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  कपड़े  के  उत्पादन  मूल्य  का  रुई  के  उत्पादन  मृत्य  से  कोई

 सम्बन्ध  है  तथा  इसके  लिये  सरकार  वाईसी  THO  Tho  पर  ही  पुर्णतः  निर्भर  करती

 Sto  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  हमारे  पास  कुछ  तथ्यਂ  तथा  आंकड़े  आ्राई०सी०एम०एफ ०

 तथा  वस्त्र  प्रयुक्त  से  उपलब्ध  हुए  हैं  लेकिन  हाल  ही  में  हमने  कम्पनी  कार्य  विभाग  से  कहा  है  तथा

 तदनुसार  कम्पनी  कार्यो  विभाग  ने  उद्घोषणा  जारी  की  है  जिसके  भ्र तु सार  प्रत्येक  कारखाने  को  यहां

 चर्चा  किये  जा  रहे  मामलों  पर  सभी  आंकड़े  त्रैमासिक  रूप  से  भेजने  को  कहा  गया  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के
 लिपिक

 कर्मचारियों  के  वेतन  मान

 *  163.  श्री  बी०  कार  शक्ल  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लिपिक  कर्म  चा  रियों  के  वर्तमान  वेतन  मान  क्या  झ्र ौर

 fort  बक  श्राफ  इंडिया  के  लिपिक  कर्मचारियों  के  वेतनमान  क्या  हैं  ?

 राजस्व  और  किंग  विभाग
 के

 प्रभारी  राज्य  मंत्री
 पणव  कसार  :

 और  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जा  रही  है  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कौर  भारतीय  रिज  के  पलकों  के  वर्तमान  वेतनमान  नोचे

 दिये  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीयकृत  बंक

 रु०  70-  10-20  0-1  3-226-  4-240-  15-28  5-  20-3  45-22  5-

 4  20-30-480-35-550  (20  वर्ष )

 (2)  भारतीय  रिजर्व  बेक  :

 रु०  210-10-240-15-330-20-410  Fo

 35-590  (20  वर्ष )

 श्री  alo
 गार ०  च  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  विवरण  के  शझ्रनुलार  राष्ट्रीयकृत

 बैकों  के  लिपिकों  का  प्रारम्भिक  वेतन  170  रुपए  है  जोकि  ऑ्रधिकतम  550  तक  जाता  जबकि

 बेक  के  लिपिकों  का  प्रारम्भिक  वेतन  210  रुपए  है  जोकि  590  तक  जाता है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उनकी  भर्ती  की  ग्रहीत  में  कोई  meat  है  कौर  क्या  उनके  द्वारा  किये  जाने  वाले

 कार्यों  में  कोई  मौलिक  wear  है  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  ।  रेखाएं  एवं  कार्य एक  से  हैं  ।  परन्तु  वेतनमानों  में  भेद  का

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  राष्ट्रीयकृत  तथा  wea  बैंकों  में  तो  बोनस  भी  मिलता  जिसका  कि  नये  लगने

 वाले  कर्मचारियों  को  भी  श्ननुग्रहपूण  भुगतान  किया  जाता
 है  जोकि  रिज  बैंक  के  कर्मचारियों  को

 उपलब्ध  नहीं  ।  परन्तु  महंगाई  भत्ते  का  सूत्र  लगभग  वही  है  तथा  महीने  के  पश्चात्‌  मिलने

 वाली  उपलब्धियां  लगभग  समान  है  ।

 मुक्त  हुए  ated  श्रमिकों  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  दारा  बनाई  गई  योजनाएं

 *165.  श्री  एस०  एम०  सिद्टय्या  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक

 राष्ट्रीयकृत  बैक  ने  प्रत्येक  राज्य  ate  संघ  राज्यक्षेत्र  में  मुक्त  हुए  बाधित  श्रमिकों  का  पुनर्वास  करने

 के  लिये  क्या  योजनाएं  बनाई  तथा  क्रियान्वित  की  है  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  अधिकांश

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  बैंकों  ने  मुक्त  हुए  बन्धक  मजदूरों  को  वित्तीय  सहायता

 देने  की  योजनाएं  बना  ली  हैं  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ताकि  ये  लोग  डेरी

 कुटी र  छोटे  व्यापार  शादी  जैसे  कुछ  लाभप्रद  धन्धे  कर  सकें  ।  इन  योजनायें  के  भ्रस्तर्गत

 ग्राम-तौर  किसी  मारजिन  अथवा  सामूहिक  गारन्टी  के  आधार  पर  प्रतिभूति  पर  जोर  दिये

 शत  प्रतिशत  दिया  जाता  है  ।  wa  ऋणकर्ता  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अंतगर्त  धन

 प्राप्त  करने  के  हकदार  होते  हैं  तो  उन्हें  4  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  पर  ऋण  दिया  जाता  है  कौर

 अन्य  मामलों  में  10  प्रतिशत  कौर  12  प्रतिशत  के  बीच  की  रियायती  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  ।

 श्री  एस०  एस०  fagan  :  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  स्पष्ट  हैकि  सभी  राष्ट्रीयकृत

 बैंक  मुक्त  हुए  बाधित  श्रमिकों  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  योजना
 को  कार्यान्वित  नहीं  कर

 रहे

 8
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 तो  क्या  सरकार  ने  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  इन  बाधित  श्रमिकों  को  ऋण  देने की  व्यवस्था

 करने
 के

 लिये  कोई  निदेश  दिये  हैं  कौर  यदि  तो  इन  में  से  कुछ  बैंक  इस  योजना  पर  भ्रमण

 क्यों  नहीं  कर  रहे है ं!

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 करना  चाहिये  ।  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  के  साथ  हुई  बातचोत  में

 इस  बात  पर  बल  दिया  गया  था  ।
 मैं  मानता  हूं  कि  इस  दिशा  में  राष्ट्रीयकृत  बैंक  श्री  उतना

 कार्य  नहीं  कर  रहे  जितनी  जिसकी  हमें  उनसे  आशा  थी  ।  हम  देखेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  किस

 प्रकार  किया  जाये  ।  हमने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ही  नहीं  बल्कि  मुख्य  मंत्रियों  से  भीਂ  थोड़े

 दिन  ge  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  ग्रामीण  ऋण  की  ग्रावश्रकतामं  पर  विचार  करने

 हेतु एक  समिति  बनाई  गई  है  ate  यह  समिति  शीघ्र  हीਂ  अपना  प्रतिवेदन  देगी  ।  उसके  बाद

 हम  ग्राम  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  एस०  एस०  सिह दय्या  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  ब्याज  की  दो  दरें  हैं  4

 प्रतिशत  शौर  दूसरा  10  से  12  प्रतिशत  ।  चूंकि  बाधित  श्रमिक  सब  से  ग्रसित  निधेन  वर्ण  के

 लोग  हैं  इसलिये  क्या  उन्हें  ब्याज मुक्त  ऋण  देने का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  सर्वप्रथम  तो  इन  लोगों के  पुनर्वास  के  लिये  बैंकों  से  सहायता

 मिलनी  चाहिये  ।  जब  कोई  व्यक्ति  दासता  से  मुक्त  किया  जाता हे  तो  उसे  कुछ  सुविधायें

 प्रदान  करनी  होगी  ताकि  वह  स्थिति  पुनर्वास  कर  सकें  ।  चार  प्रतिशत  ब्याज  दर  उन  जिलों

 में  लागू  की  गई  हैं  जहां  विभेद  ब्याज  दर  योजना  लाग ूहै  ।  देश  के  325  जिलों  में  ब्याज

 की  यह  दर  लाग ूहै  ।  दूसरे  प्रकार  की  सहायता  के  लिये  ब्याज  की  दर  10  से  12  प्रतिशत

 के  बीच  है  ।  ब्याज  मुक्त  ऋण  देने के  बारे में  में  एक  दम  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  डी०  बसु मता रो  :.  एक  रिपोर्टे  के  अनुसार  लगभग  23,000  लोगों  को  बाधित

 श्रम  से  मुक्त  किया  गया है  ।  क्या  उनके  पुनर्वास के
 लिये  कोई  योजना  बनाई  गई  है

 ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मर्जी  :  मैंने  उत्तर में  बताया है  कि  भेड़पालक  खेतीਂ  ग्राही

 जैसी  बहुत  सी  योजनायें  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  किस  बेक  ने

 कौनसी  योजनायें  अपनाई  हैं  ate  कितने  लोगों  को  सहायता  दी  गई  हैं  तो  यहा  जानकारी

 मैं  उन्हें  दे  सकता हूं

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  मनानीय  मंत्री  जानत ेहैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत

 बैंको ंके  लिये  ऋण  सुविधायें  देन ेके  लिये  8  किलोमीटर  की  दूरी  की  सीमा है
 ?  यदि  होता

 ये  लोग  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूर  दूर  तक  फैले  हुए  हैं  इस  सहायता  को  किस  प्रकार  प्राप्त

 कर  सकेंगे  ?  दूरी  की  इस  सीमा  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव है
 ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  gal  की  सहकारी

 समितियां  अ्रौर  क्षेत्रीय  बैंक  ग्रामीणों  को  ऋण  देते  हमारी  कोशिश  के

 बहुत  से  लोगों  को  ag  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  ।  यह  सुविधा  सभी  को  सुलभ  हो

 इसके  लिये  हम  निरन्तर  प्रयास  करते  रहते हैं  ।
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 *  169.  शो  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 शनी  बोर भद्र  fag  :

 वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  के  प्रबन्ध  को  aaa  नियंत्रण  में  लें

 का  निर्णय  कर  लिया है

 यदि  होता  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  ौर

 इस  दिशा में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हँ  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (Sto  देवी  प्रसाद  से  (7)  संकटग्रस्त  वाय

 बागानों के  प्रबन्ध  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  की  व्यवस्था  करने के  उद्देश्य  से  चाय

 1953 में  संशोधन  करने
 सत्र  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  क़े  लिए  कारण  उठाये

 गये  हैं
 ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  प्रश्न
 के

 भाग  श्र  के  बारे में
 क्या  स्थिति  हू ं?

 श्रेय  महोदय  :  क्या  यह  जानकारी  विधेयक में  नहीं  होगी ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  हां  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  तब  तो  मैं  कोई  प्रश्न  नहीं  पुछ  सकता  क्योंकि  विधेयक  में  सभी

 कुछ  दिया  होगा

 झ्रध्यक्ष  महो  दय
 कया  विधेयक  पुरःस्थापित  हो  गया  हूँ  ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  हमने  लोक  सभा  सचिवालय से  इसके  पुरःस्थापन

 के  लिये  समय  tae  लिये  कहा  है  ।  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिये  कदम  उठाये

 गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ड्राप  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातਂ  बता  सकते हैं  ?

 प्रो०  डो०  पी०  चट्टोपाध्याय :  मैं  उस  समिति  की  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  बता

 सकता  हूं  जिनके  आधार  पर  यह  विधेयक  तैयार  किया  wag  विधेयक  में  कया  यहं

 तो  मैं  नहीं  बता  सकता  लेकिन  समिति  की  सिफारिशों  में  कया  हू  यह  मैं  संक्षेप  में  बता

 सकता हूं  ।

 श्री  इन्द्रजौ  गप्त : च्  उनका  हमें  पता  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्या  सरकार

 इन  चाय  बागानों
 के  वास्तविक  प्रबन्ध  को  केन्द्र  के  fader  लाने  उन  राज्य  सरकारों

 के  नियंत्रण  में  लाने  पर  विचार  कर  रही  है  जिनके  क्षेत्राधिकार  में  ये  स्थित  एक  खबर

 यह  भी  है
 कि  इन  चाय  बानों  को  इनके  संकटमुक्त  होने  के  इनके  वास्तविक  स्वामियों

 को  सौंप  दिया  इन  दोनों  बातों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  ह  ?
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 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोप्प्रध्थाय :  इन  बागानों  के
 संकटमुक्त

 होने  पर  इनके  वास्तविक

 सालिकों को  इन्हें  सौंपने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 यदि  राज्य  सरकारों  ने  ऐसे  निगम  स्थापित  किये  जो  इन  बागानों  की  भली  भांति

 देखभाल  कर  सके  तो  हमਂ  इनकी  जिम्मेदारीਂ  उन्हें  सौंप  देंगे  ।  किन्तु  यदि  से
 निगम

 स्थापित  नहीं  किये  aa  तो  हम  इनका  प्रबन्ध  किसी  अन्य  सरकारी  निगमों  ्र  यदि  भ्रावश्यक

 eat  तो  गैर-सरकारी  निगमों  को  भी  सौंप  देंगे  |

 को  इन्द्रजीत  गीत  इस  विधेयक के  art  से  पहले  ही  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  बहुत

 से  एसे  चाय  बागानों  को  खास  तौर  पर  उन  चाय  बागानों  को  जो  जोन  3  में  स्थित  काफी

 वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में  इन  चाय  बागानों  गैर-सरकारीਂ  बागानों  को

 कितनी  धनराशि  किस  खाते  में  कौर  किस  प्रयोजन  के  लिये  दी  गई  क्या  सरकार  के

 पास  यह  जानने  को  भी  कोई व्यवस्था  कि  इन  चाय  बागानों  के  मालिक  इस  धनराशि

 को  किस  प्रकार  खच  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  प्रश्न  संकटग्रस्त  चाय  बागानों  के  प्रबन्ध  तथा  उनके

 प्रबन्ध  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेने के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  है  ।  माननीय  सदस्य  ष  रहे

 हैं  कि  कितनी  धनराशि  किस  प्रयोजन  के  लिय  दी  गई  इसके  लिये  wan  नोटिस  देना

 होगा ।

 श्री  प्रिय  रजन  दास  मंशी  मंत्री  महोदय ने  बताया  हैकि  इन  चाय  बागानों  को  नियंत्रण

 एक  बव्िधेयक  के  माध्यम  से  चाल  aa  में  ही  सरकारी  नियंत्रण  में  लें  लिया  sam  |  क्या

 सरकार ने  इसके  लिये  समुचित  व्यवस्था  करली  ह
 ?

 पहले  ही  कुछ  ऐसे  संकटग्रस्त  एकक  हैं

 जिनके  प्रबन्ध  ने  महत्वपूर्ण  मशीनरी  कौर  संयंत्र  वापस  लेने  शुरू  कर  दिये  तो  क्या  सरकार

 ऐसी  व्यवस्था  करेगी  जिससे  sera के  नष्ट  किये  जाने  की  सम्भावनाओं  को  रोका  जा  सके
 ?

 क्या  इन  बागानो ंके  क्रेच  रियों  को  भी  विधेयक के  प्रस्तुत  संरक्षण  प्रदान  किया  जायेगा  ?

 बन्द  चाय  बागानों  की  शेष  सम्पत्ति  की  चोरी Sto  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय

 दुरुपयोग  शादी  न  इसके  लिये  उपयुक्त  कदम  उठाये  गये  हैं
 ।  जब  इन  बागानों  को

 चाल  किया  जायेगा  तो  इनके  तमंचा  रियों  को  नियुक्ति के  मामलें  में  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 डा०  रानेन  सेन  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  बताया  कि  या  तो  राज्य  सरकार  एक  निगम

 बनाकर  इन  बागानों  का प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  WIA

 ee
 में  ले  सकती  है  या  एक  गेर-सरकारी  चाय  बागान  निगम  उन्हें  भ्र पने  नियंत्रण  मे ंले  सकता

 तो  क्या यह  सच  हूं  कि  कुछ  चाय  बागानों के  मालिक  एक  निगम  बना  कर  सरकार  पर

 यह  दबाव  डालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  वह  इन  बागानों  को  श्राधनिक  बनाकर  उन

 मालिकों  भी  इन्हें  सौंप  दे  ।  क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 भी  सरकार  के  विचाराधीन है

 ?

 प्रो०  डी०  पी०
 चट्टोपाध्याय

 ऐसी  कोई  बात  नहीं है  ।  सरकार  पर  दबाव

 डालने का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  कौर न  ही  सरकार  ऐसे  दबाव  में  आने  वाली है  मेरे  सहयोगी

 if
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 ने  भी  बताया  कि  हमने  100 से  अधिक  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  यदि  हम  कपड़ा

 उद्योग  में  ऐसा  दबाव  नहीं  मानते  तो  हम  ate  किसी  उद्योग  में  भी  नहीं  मान  किन्तु
 अब

 बात  यह  है  कि  एक  गैर-सरकारी  कम्पनी  बन  asst  वह  न  लाभ  न  हानि  म्राधारपर

 उत्तरदायित्व  संभालने  के  लिये  तैयार  यह  विकल्प  हमारे  सामने  है  ।  हम  इस  पर

 विचार  कर  रहे

 व्यापार  मेले

 *171-  श्री  ह् श्रजतन च्े  सेठी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1975-76  में  किन-किन  देशों  में  व्यापार-मेलों  का  श्रायोजन  किया  गया  ;

 उन  मेलों  में  भारत  द्वारा  विदेशी  मुद्रा में  कुल  कितनी  orft oy STENT  अजित  की  गई

 अथवा  कितनी  राशि के  क्रयादेशਂ  प्राप्त  किये  गये  ;  शौर

 क्या  सरकार  का  देश में  निकट  भविष्य  में  कोई  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार-मेला  आयोजित

 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  ad  1975-76  के

 के  प्रदर्शनी  तथा  वाणिज्यिक  प्रचार  निदेशालय  are  व्यापार  मेले  प्रदर्शनियों  की

 भारतीय  परिषद्‌  ने  निम्नलिखित  17  देशो ंमें  भारतीय  व्यापार  प्रदर्शनियों  का  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 व्यापार  मेलों  में  भाग  लेने  का  शभ्रायोजन  किया  :

 जयंती  का  संघीय  जमन  लोकतंत्रीय

 दक्षिण  युगोस्लाविया  तथा  जाम्बिया  ।

 भाग  लेने  वाली  फर्मो ंसे  प्राप्त  रिपोर्टों  के  इन  प्रदर्शनियों  तथा  मेलों

 में  लगभग  25.9  करोड़  रुपये  की  राशि के  आडर  प्राप्त  किये  गय े।

 देश  में  ग्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  आयोजित  करने
 के

 प्रश्न  पर  विचार  किया

 जा  रहा है

 थ्री  aaa  सेठी  :
 चूंकि  मेरे  प्रश्न

 के  भाग  का  उत्तर
 हां  में

 दिया  गया है
 इसलिए

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  कितने  समय के  भीतर  हमारे  देश  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला  आयोजित

 किया  जा  सकेगा  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  चूंकि  यह  विषय  oat  विचाराधीन  है  इसलिए  कोई  निश्चित

 समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 श्री  रास  सहाय  देशों  में  प्रायोजित  होने  वाले  व्यापार  मेलों
 में  हम  भाग

 लेते  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  हमारे  देश  की  कौनसी  देशी  वस्तु  waar  किसी  ae  चीज

 ने  विदेशियों  को  सर्वाधिक  अरक्षित  किया  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  सभी  वस्तुओं  ने  |

 12



 19
 1976.

 श्री  राम  सहाय  विशिष्ट  वस्तु  कान  है ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ८हुमूल्प  इंजीनियरी  के  सामान  से  लेकर  हस्तशिल्प  तक

 सभी  चीजों
 ने

 को  श्राकप्रित  किया है

 पुरी  सद्र भ्च्मे  ae  का  पिता  स्थल  के
 रूप

 में
 विकास

 +
 *  172.  श्री  झर नादि  चरण  दास  :

 श्री  डी०  के०  पडा  :

 कया  प्रेम  श्र  नागर  ट्विन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पुरी  समुद्र-तट  का  मैरीन  ड्राइव के  माध्यम  से  पुरी-कोणों  को  जोड़ते  हुए

 एक  पर्यटक
 स्थल  के  रूप  म

 i
 विकास  किये  जाने  की  संभावना है  ;  wiz

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मतलब  में  राज्य  मंत्री  सुरेशपाल  :  से  (a).

 स/भर्ति'  वित्तीय  साधनों  को  दुष्टि  में  रखते  केंद्रों  vier  विभाग  के  प्रयत्न  फिलहाल

 उन  समुद्रतटीय  क्षेत्रों  का  विकास  करने  पर  केंद्रित  हैं  जिन  पर  कार्य  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  चुका

 जैसे  गोवा  TAi  पुरम  |

 इन  स्थानों  पर  समुद्रतटीय  पटन  की  फलप्रदता  का  मूल्यांकन  करने  के  पश्चात्‌  पये टन

 विभाग  समुद्र य  विदा  स्थानों  वे  रूप में  विकास  करने  के  लिए  नए  क्षेत्रों  को
 खोलने  पर  विचार

 करेगा  ।

 Shri  Anadi  Charan  Das  :  Sir,  the  Minister’s  reply  is  not  er-couraging.  Orissais  already
 a  backward  State  and  you  want  it  to  remain  in  that  position.  When  his  department  is  engaged
 in  d2veloping  Kovalam,  Goa  and  Mahabalipuram  as  tourist  resorts,  what  is  the  difficulty  in

 iMitiating  work  for  the  development  of  Orissa  which  has.  places  like  Konark,  Puri  and  Bhu-
 ‘waneshwer  ?  Why  he  is  so  miser  ?

 Shri  Surendra  Pal  Singh  :  Sir,  we  have  no  intention  to  keep  Orissa  backward.  But
 ti:  difficulty  is  of  resources.  We  will  definitely  take  up  the  scheme  when  our  resources
 permit.

 Shri  Anadi  Charan  Das:  Have  you  constructed  any  road  between  Konark  and  Puri  ?
 | वैल  so,  the  amount  spent  thereon  ?

 Mr.  Speaker  This  does  not  pertain  to  him.

 लेकिन श्री  बी०  alo  नामक  हमें  ज्ञात है  कि  क्लिप  साधता  की  कमी है

 यदि  ara  विभाग के  पास  कसा  नहीं  तो  ary  ऐसा  क्यों  नहीं  करते कि  पर्यटन  स्थल  का  सारा

 ढांचा  श्राप  तैयार  करदें  ग्राम  तब  वहां  कई  होटल  खोल  दिये  wie  |  प्रिया  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 से  सहायता  ली  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  ag  आपको  ढंग  बता  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेख  पाल  सिंह  :  हम  इस  पर  विचार  कर  सकते  यह  कार्यवाही के  लिए  सुझाव

 है  ।
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 श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  मंत्री  जो  ने  कहा है  कि  कोवलम  ate  गोवा  को  पर्यटक  स्थल

 बनाने  पर  काम हो  रहा है  इसलिए  पुरी-कोणों का  कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया जा  सकता ।  मंत्री

 महोदय  बताएं  कि  कोवलम-गोधरा  के  बारे में  प्रस्ताव  कब  किया  गया  था ?  इन्हें  विकसित  किये

 जाने  का  प्रस्ताव  तो  हाल  ही  की  बात  पुरी-कोणों  के  सम्बन्ध में  तो  बहुत  पहले  प्रस्ताव

 किया  गया  था  ।  पूर्वी  भारत  बल्कि  समूचे  भारत में  यह  सर्वोत्तम  स्थान है  |  यहां  हजारों  विदेश

 पर्यटक  कराते हैं  ।  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रामरी  करती  रही हैं  कि  इन  परियं।जनाग्रों

 के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाए  यदि  यह  बात  ठोक है  तो  क्या  इस  वर्ज  अ्रथवा  अगले  व्य

 केन्द्र  द्वारा या  राज्य  सरकार  को  सहयोग  देकर  इन  परियोजनाओं  पर  कार्य  किया  जाएगा ?

 श्री  सुरद्रप:ल  fag:  लगता है  कुछ  भ्रान्ति  हो  रही  वास्तव  में  दो  परियोजनाएं

 हैं  ।  एक  तो  है  पुरी  में  तटीय  स्थलों  का  विकास  ale  दूसर  है  कोणाकं-भुवनेश्वर  के  विकास  के

 बारे में  ।  जहां तक  तटीय  स्थलों के  मैंने कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  प्रभी  हाथ

 में  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  इसी  प्रकार  की  तीन  wea  योजनाओं  पर  कार्य चल  रहा  है

 इन  तीन  योजनाओं  की  सफलता  को  हम  परखना  चाहते हैं  ।  इसके  बाद  ही  चौथी  योजना  के

 सम्बन्ध  में  काय  शूरू  किया  जायेंगी ।  जहां  तक  भुवनेश्वर-कणाके-पुरी  के  विकास  का  सम्बन्ध

 aerate  चल  रहा  है  |  केन्द्र  सरकार  वहां  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  बना  रही  उस

 क्षेत्र  विकास  के  मामले  में  हम  उड़ीसा  सरकार  से  पण  रूप से  सम्यक  बनाए  हुए  हैं  ।

 भारत  ञ्च  इराक  के  बीच  त्योहार

 +

 *173.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 श्री  राम  सहाय  पाडे  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  4.0  इराक  के  बीच  व्यापार के  भाती  स्वरूप  के  बारे  में  हाल  में  इराक

 के  विदेश  व्यापार  मंत्री  के  साथ  बातचीत  हुई  थी  ;

 क्या  कोई  समझौता  हो  गया  है  ;  आर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 क  ह  1976  में वाणिज्य  मंत्री  (st ° ०  देवी  प्रसाद  चट्टोपाध्याय  )  :  a

 इराक  के  विदेश  व्यापार  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  दोनों  देशों
 के  बीच  व्यापार  का  पुनर्विलोकन

 किया  इस  पर  सहमति  हुई  कि  विशेष  रूप  से  भ्र परम्परागत  मदों
 के

 क्षेत्र
 में

 व्यापार  बढ़ाने

 की  काफी  गुंजाइश है  कौर  sa  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम  Sat  जाने  चाहिएं  ।

 यात्रा  के  दौरान  किसी  औपचारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए  |

 श्री  रघुनन्दन  लाल  meat  कया  मंत्री  जी  बताएंगे  कि  एक  भारत-ईराक  एक

 संयुक्त  अ्रायोगਂ  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव है
 प्रौढ़  क्या  यह  आयोग  अन्य  देशों  में  उद्योग  स्थापित

 करेगा  ?

 की
 सरत प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  ईराक  संयुक्त  आयोग  तो  ser  से  है  ।  इस

 महीने के  aaa  सप्ताह में  उसकी  बैठक  होगी ।
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 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  श्राप कह  रहे  हैं  कि  दोनों  देशो ंके  बीच  व्यापार  की  काकी

 सम्भावनाएं  हैं  तों  ard  समझौता  क्यों  नहीं  हो  पाया ?

 प्रो०  डीं०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  यह  तो  एक  औपचारिकता  मात्र है
 क्योंकि  एक  समझौता

 तो  पहलेही  चल  रहा  इस  महीने  के  तरन्त  मैं  सें  प्रीत  आयोग  की  बैठक  बाद  एक  समझौते

 पर  दौर  हस्ताक्षर  किये  जायेंगे  ।

 श्री  रास  सहाय  पाँडे  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  प्रभी  समझौता  नहीं  gare  लेकिन

 उसके  बावजूद  वार्ता
 हुई  इस

 वार्ता  से  ga  इराक  को  किन  चोरों  का  निर्यात  किया

 जाता  था  ?

 प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :
 मुख़्य  रुपये  हम  इंजीनियरी  वस्तुयें  का  करते हैं

 कौर  कुछ  तेल  वहा ंसे
 श्रायात  किया  जाता है

 ।  इस  समय  प्रोजेक्ट  एण्ड  राज्य

 व्यापार  हस्तशिल्प  कौर  हथकरघा  निर्यात  इलेक्ट्रॉनिक्स  व्यापार  शौर  प्रोद्योगिकी

 विकास  निगम  तथा  दिल्‍ली  aa  उद्योग  विकास  निगम  शिष्टमंडल  इराक  की  यात्रा
 पर  हैं

 |

 इन  संगठनों के  नामों  से  ही  सदस्य  महोदय॑श्रनुमान  लगा  सकते हैं
 कि

 हमारे  इराकी
 मित्रों

 को  किन  चीजों की  ग्रा वश्य कता  हो  सकती  है  ।

 कालीकट  हवाई  अ्रडडा च

 #174.  श्रीमती  भार्गवी  तन कप् पन :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  छपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77  के  यो  अना  परिव्यय में
 कालीकट  हवाई  अड्डे  वे  निर्माण  के  लि

 किशनी  राशि  नियत  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  कोई  राशि  स्त्री दस  नहीं  की  गई  तो  इस  मामले में  निगम  लेने  में  विलम्ब

 के  क्या  का रंग  हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  ट्विन  मंत्री  राज  :  प्रो  कालीकट

 में  एक  विमानों  वे  निर्माण  की  परियोजना  पांचों  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  शामिल  की

 गई  किन्तु  विमान  gare  मूल्यों  में  वृद्धि  से  परिचालन  लागत  की  बढ़ोत्तरी  तथा

 अपने  fangs  को  तंग  स्थिति  a  काग  इंडिया  एयरलाइन्स  को  अपनी  योजनाओं  FT

 पुनरीक्षण  करना  पड़ा  ale  कारपोरेशन  ने  अपने  भ्रापको  पंचवर्षीय  योजना  में  कालीकट  के  लिये

 परिचालन  करने में  असमय  पाया  ।  शुभ  परियोजना  को  स्थगित  कर  देना  पड़ा  तथा

 77  के
 वारिक  योजना  परिव्यय में  इसके  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  ।  फिर  भी  संसाधनों

 ि
 उपलब्ध  होनेकी  स्थिति में  इ  स  प्रस्ताव  पर  wrt  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 SAAN  aida  तनक  पतन  :  उत्तर  से  स्पष्ट  है  1976-77 :के लिए लिए

 परिव्यय में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कालीकट ए  हवाई  ae

 के  निर्माण  का  कार्य  ae  ance  किया  जायेगा  ate  वह  कब
 तक  पूरा  हो  जायेगा

 ?

 maa  सहोदर  मंत्री  जी  ने  कहा है  कि  साधनों  को  te  होते  ही

 इस  प्रस्ताव  पर  चरागे  विचार  किया  जायेगा  ।
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 नन हस ती  भांती  कालीकट  हवाई  झ्र  पर  कितना  खर्च  होगा  ग्रोवर  काजी कट

 को  किन-किन  राज्यो ंसे  मिलाया  जायेगा ?  इससे  राजस्व  प्राप्त  होगा  ?

 थ्रो  सुरन  पाल  :  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  किया  गया  व्यय  ale  राज्य  सरकार

 द्वारा  भूमि  खरीदने  ale  जमीन
 को

 घेरने  इरादी  पर  कुल  26  लाख  व्यय  किया
 गया

 लेकिन

 इस  समयक  सम्पूर्ण  योजना  स्थगित  करड़ी  गई  है  |  जब  इंडियन  एयर  ला  झ्
 rol  कालीकट  से  सेवा

 चालू  करते  की  स्थिति में  होगा  तब  इस  परियोजना  पर  पुनः  काम  चालू  किया  जायेंगी ।

 श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :  मुझे  पता  चला है  कि  सफारी  एयरवेज  कालीकट

 से  कोचीन  तक  विरला  हवाई  पट्टी  से  डकोटा  सेवा  areca  करने  जा  मुन्ने  विश्वास

 है  कि  डकोटा  लोकप्रिय  न  हो  सकेंगी  ate  तब  सरकार  कहेगी  कि  कालीकट  हवाई  सेवा

 लोकप्रिय  नहीं  हो  पायी
 ।

 क्या  मंत्री  जी  आश्वासन  दें  कि  ated  चाहे  कुछ  कालीकट

 हवाई  as  का  निर्माण  कार्प  अवश्य  रम्भ  किया  जायेगा ?

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  कुछ  निजि  विमान  वाहक  जैसे  सकारी  एयरबेज  तथा  एक  या  दो

 अन्य  एयरवेज  एजेंसियों  ने  कालीकट से  सेवा  प्रारम्भ  करने  में  कछ  रुचि  दिखलाई  इस

 प्रयोजनों  हम  चिल्लाया के  स्थान  पर  हवाई  पट्टी  में  सुघार  कर  उसे  विकसित  करने
 की  सो  रहे

 यह  प्रस्ताव  विभाग  के  विचाराधीन है  ।

 रूई  ओर  ष्  का  निर्यात

 ¥175.  श्री  प्रिय  रंजन दास  सूझी  :
 श्री  डी०  डी०  देसाई

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  at  1975-76  में  रूई  ate  शालू  के  निर्वात  का  की  विमान  स्थापित

 gat है
 यदि  इसके  झंकने  क्या  हैं  ;  कौर

 अन्य  कृषि  उत्पादों  तथा  साधित  खाद्य-पदार्थ  निजात क्या  सरकार
 का

 विचार

 को  प्रोत्साहन  देने  का  विचार है  ?

 चट्टोपाध्याय  तवा  (@).  1975-76
 वाणिज्य  मंत्री  (sito  देवी  प्रसाद

 के  पूरे  वृष॑  के  लिए  निर्यात  अभी  नहीं  हैं  ।  परन्तु  विमान  संकेतों  के  अनुसार

 ऐसी  संभावना  है  कि  रुई  तथा  चालू  निर्वातਂ  feats  स्त  तक  पहुंच  जायेंगे  |

 तवा  साधित  खाद्य  पदार्थों के  निर्यात | सरकार  का  यह  प्रयास  हैकि  कृषि  उस्तादों

 को  गया  संभव  अधिक से  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाये  जोकि  निर्वात  के  लिए

 वस्तु ग्र ों  की  कीमतों  तथा  अन्य  उपादानों  पर  निम्र  करेगी  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी
 :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता हूं  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान

 चीनी  निर्वात  की  स्थिति  का
 उनकें  मंत्रालय

 ने  क्या  म्रतुमान
 लगाया  है  ate  हमारी  चीनी  के

 प्रमुख  ग्राहक  कौन-कौन  से  देश  हैं  ?
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 19  1976  लिखित
 उत्तर

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  इस  वर्ष  10.  37  लाख  टन  चीनी  का  निर्यात  किये  जाने
 की  आशा है

 जिस
 से

 लगभग  422.  29  करोड़  रुपये  प्राप्त
 कई  देश  जैसे  ईरान  द्रोह

 मिस्र  हमारी  चीनी  खरीदते  तथा  कुछ  ऐसे  ग्राहक  भी  हैं  जो  चीनी  लेकर  अन्य  देशो  में

 बेचते  ऐशिया  कौर  योरूप  के  बहुत  से  देशो ंमें  हमारी  चीनी
 के  लिए  अच्छा  बाजार है

 os  ae  a  te

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारतीय  चाय  के  उत्पादन  को  लागत

 *  164.  श्री  संत ०  जनार्दन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  yer  अन्तर्राष्ट्रीय  उत्पादों  की  तुलना में  भारत  में  चाये के  उत्पादन  की  लागत

 शरीक  है  ;  शौर

 क्या  चाय  के  मूल्य में  वृद्धि  होन ेके  कारण  भारत  द्वारा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  मण्डी

 में
 पपनी  प्रमुख  स्थिति  खो  बैठने  को  संभावना है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिश्वनाथ  प्रताप  विभिन्न

 देशों  में  चाय  के  उत्पादन  की  लागत  से  सम्बन्धित  ठीक-ठीक  vias  तुलना कें  लिये  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।  1974  में  पुरे  विश्व में  चाय  की  कीमतें  काफी  बढ़ीं  जिसमें  भारतीय  चाय

 की  कीमत  का  बढ़ाना  भी  शामिल हैं  ।  इससे  विश्व  चाय  निर्यात में  भारत  के  भाग  जो  कि

 30 प्रतिश्त  कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ा है  ।

 भारत  को  श्रमिकों  सहायता  बन्द  किया  जीना

 *  166.  श्री  एम०

 श्रीमती  पार्वती  कुण ने

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरी का  ने  भारत  को  सहायता  देना  बंद  करने  का  निर्णय  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  eto  :  शौर  सरकार  ने
 समाचारपतों  में  छपे

 ऐसे  समा  चार  देखें  हैं  कि  अमेरिका  की  सरकार  का  इस  वर्ष  भारत  को  फ़िर  से  सहायता  देना  शुरू  करने

 का  विचार  नहीं  1972  से  लेकर  भारत  को  अमरीका  से  कोई  द्विपक्षीय  विकास  सहायता  नहीं  मिली

 &  atc  ने  ही  भारत  ने  कोई  सहायता  मांगी  है
 ।  हमारी  नीति  यह  नहीं है  कि  अमेरिका  या  किसी  अन्य

 देश  से  मिलने  वाली  सहायता  के  प्राकार
 पर

 उन  देशों  के  साथ
 सम्बन्ध  स्थापित

 किए  जाए  afer  हमारी
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 नीति  श्रात्मनिभेरता  की  है  ।  wer  देशों  को  सहा  यता  देने  अथवा
 न

 देने  के  बारे  में  निर्णय  करना  मे  रिका
 की  सरकार  का  काम  है  ।

 ऋण  वितरण  करने  की  देखरेख  के  लिये  गेर-सरकारी  सलाहकार  समिति  का  गठन

 *  167.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  देश  में  दुबले  वर्गों  के  लोगों में  ऋणों  के  वितरण  की  देख  रेख  करने

 के  उद्देश्य  से  एक  गर-सरकारी  सलाहकार  समिति  का  गठन  कर  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  मार्गदर्शी  सिद्धांत  ate  उसका  गठन  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 राजस्व  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  शौर

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  की  देख  रेख  के  वास्ते  गर-सरकारी

 परामर्शदात्री  समितियों  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  फ़िर  भी  की  प्राक्कलन  समिति  की

 सिफ़ारिश  के  ata  बैंक  योजना  के  ग्रीन  स्थापित  जिला  परामर्शदात्री  समितियों  में

 सरकारी  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  का  प्रश्न  सरकार  कौर  रिज  बेक  के  विचाराधीन  है  ।  यह  निश्चय

 किया  गया  है  कि  जिन  राज्यों  में  कुछ  जिला  परामर्शदात्री  समितियों  में  गेर  सरकारी  व्यक्तियों  को  शामिल

 किया  जा  चुका  है  ,  उनके  अन्य  राज्यों  हर  राज्य  में  एक  जिले  के  ह्विसाब  से  ग्रामीण  ग्रथव्यवस्था

 के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  दक्षता  रखने  वाले  गर-सरकारी  व्यक्तियों  को  परामशंदात्री

 समितियों  में  प्रायोगिक  रूप  से  शामिल  किया  जाये  ।

 Export  of  Mica  by  MITCO

 68.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to

 state:

 ¢  a)  whether  any  efforts  are  being  made  by  Mica  Trading  Corporation  towards  removing

 stagnation  in  mica  trade  and  increasing  export  thereof;  and

 (७)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  broad  outlines  are  as  follows:

 (x)  the  minimum  floor  prices  for  export  of  mica  have  been  revised  to  boost  production  /
 export  of  mica;

 Trading  Corporation  has  opened  new  units  for  purchase  and  processing  of
 (2)  Mica

 mica,  so  as  to  ensure  supply  of  quality  mica;

 (3)  the  Corporation  ‘continues  to  make  regular  purchases  of  mica;

 (4)
 bry  Corpo

 gives  preference  to  the  weaker  sectiors  in  the  matter  of  purchase

 (5)  Mica  Advisory  Committee  has  been  constituted  by  Government  for  making  sug-
 or: gestions

 @)  improving  the  production  and  export  of  mica;  and

 ssed  and  fabricated  mica,  promotion  of  miica  based
 (ii)  development  of  proce क  of  mica  products.

 industries  and  export
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 सरकारी  क्षेत्र  के  ant  के  अध्यक्षों  को  asa

 *  170.  को  पी०  नरसिम्हा  रेडडी

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी

 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अध्यक्षों  की  एक  बठक  मुख्यतया  सूत्री  अ्राधिक

 क्रम  को  तेजी  से  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कार्यक्रम  तयार  करने  wie  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  की  गई

 प्रगति  का  पुनरीक्षण  करने  हेतू  फ़रवरी  में  हुई  रोक

 यदि  नील  तो  इसमें  क्या  निष्कर्ष  निकले  कौर  कया  कार्यक्रम  तयार  किया  गया  ?

 राजस्व  शरीर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव
 कुमार  :  झ्र ौर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  के  मुख्य  कार्यकारी  अ्रधिकारियों  की  एक  बठक  24  1976  को

 नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  इस  बठक  ने  20  gat  प्राचीन  विशेष  तौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेकमजोर

 वर्गों  की  ऋण  प्रसार  से  सम्बन्धित  उपायों  के  श्रीनगर  सरकार  द्वारा  गये  प्रशासनिक  एवं

 वैधानिक  उपायों  के  लाभान्वित ों  को  सहायता  देने  के  उद्देश्यों  से  सरका री  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  wa  तक  किये

 गये  ग्रोवर  झ्  किये  जाने  वाले  उपायों  की  समीक्षा  की  ।

 इस  बठक  में  की  गई  समीक्षा  से  ज्ञात  हुमा  है  कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  बाद  सरकारी

 क्षेत्र  के  बको  पी  ate  अर्थव्यवस्था  के  aq  उपेक्षित  क्षेत्रों  की  सहायता  की  य्रपनी  चाल  योजनाओं

 के  कार्यान्वयन  में  तीव्रता  लाने  के  साथ-साथ  भूमिहीन  मजदूरों  के  लिये  रूप  से  उनके  लिपे  जो

 aaa  age  से  मुक्त  हुए  हैं  ait  जिन्हें  प्रतिरक्षित  भूमि  दी  गई  है  )  ,  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  कौर  हाथ

 से  कपड़ा  बनने  वालों  के  लिये  बक  सुविधा  की  योजनायें  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ।  प्रशासनिक

 करणों  श्र  विभिन्न  स्तरों  पर  बका  के  बीच  घनिष्ठ  संपर्क  की  कार्यक्रम  से  लाभान्वित ों  की  शीघ्र

 पहचान  राज्य  सरकारों  कौर  वाणिज्यिक  बैंकों  दोनों  ही  के  द्वारा  उत्पादन  भ्रम्रिमों  के  बारे  में  इन  लोगों  की

 झ्ावश्यकताओ्रीं  को  पुरा  करने  के  लिये  विशिष्ट  योजनायें  का  क्षेत्री  ग्रामीण  sat  की  स्थापना

 और  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  को  अधिक  ऋण  की  सुविधा  के  लिये  विशाल  नीचे  के  स्तर  पर  सहकारी  ढ़ांचे  को

 मजबूत  बनाना  शादी  जेसे
 कुछ

 ऐसे  क्षेत्र  जिन  पर  राज्य  सरकारी  तथा  दोनो  ही  के  द्वारा  अरब  खास

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ताकि बैक  20  सूत्री  श्रमिक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  प्रगति  भूमिका  को

 चित  रूप  से  निभा  सकें  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन में  विमान  सेवाएं  चलाने  का  निर्धारित  समय

 *  176.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  रहे  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आ्रापातस्थिति  की  घोषणा  के  बाद  भी  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  अपनी

 विमान  सेवाएं  निर्धारित  समय  पर  चलाने  में  काफ़ी  हद  तक  रहा है  ;  गौर

 निर्धारित  समय  का  पालन  शौर  कार्य  कुशल  ता  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 wea  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरिंद्रपाल  :  जी  नहीं
 वर्ष  1975  के  पहले  छः म महीनों के  दौरान  67.  82  प्रतिशत की  तलना  जलाई से  1975
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 तक  की  महीने  की  अवधि  के  दौरान  समय  पर  हुई  का  प्र  ताकत  68.  15  था  जिनमें

 खराब  मौसम  के  का
 रण

 देर  से  की  गयी  तथा  रह  की  गयी  उड़ानों  सहित  सम्त  उड़ानें  सम्मिलित  हैं  ।

 कारपोरेशन  द्वारा  अ्रपनी  समय  पर  उड़ानों
 ”

 में  सुधार  करने  के  लिए  हर  संभव

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  सबसे  महत्वपुण  सुरक्षा  के  पहलू  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इंडियन  एयरलाइन्स

 को  यह  सुनिश्चित  करने  क  लिए  विशेष  सावधानी  बरतनी  होती  है  कि  ट्रे  अपने  परिचालनों

 खराब  शादी  ऐसी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  जो  इसके  नियंत्रण  से  बहार  कोई  श्रनावश्यंक

 खतरा  न  उठाना  पड़े  ।

 पर बो तर  क्षेत्र  में  wean  केन्द्र का  विकार

 *177  श्री  बीवी  नारायण  शास्त्री  :  क्या  wea  आर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  प्पा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पर्यटक  केन्द्रों  के  विकास  के  लिये  गत  तीन  वर्षों  में  क्या  उपाय

 किये  गये  atc  क्या  सहायता  दी  गई  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरक्षा  पाल  सिंह  )  :  उत्तर  पूर्वी

 क्षेत्र  में  विदेशियों  के  उगने  पर  लगे  प्रतिबंधों  के  इस  क्षेत्र  में  भ्रंतर्राष्ट्रीय  परिजन  का  विकास

 उतनी  से  नहीं  हुआ  जितना  कि  दूसर  क्षेत्रों  में  ।  तथापि  साधनों  को  सीमा  के  अंतत  रहते  हुए

 राज्य  के  कुछ  चुने  हुए
 केन्द्रों  पर  केन्द्रीय  सेक्टर  में  पर्यटन  योजनाश्रों  को  हाथ  में  लिया  गया  ।  इन  में  गोहाटी

 में  एक  पर्यटक  बंगले  का  दार्जिलिंग  में  एक  युवा  दार्जिलिंग  में  परिवहन  की  व्यवस्था

 तथा  वर्तमान  ब्रेक  बंगले  का  विस्तार  कौर  काजीरंगा  तथा  जलदापाड़ा  में  फ़ारसट  लाखों  का  निर्माण

 सम्मिलित  था
 ।

 पं थंटन  विभाग  द्वारा
 प्रकाशित  पर्यटन  सहित्य  में  इस  क्षेत्र  में  पेंट  रुचि  के  चुने  हुए

 स्थानों  कों  भी  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सेक्टर  में  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  हाथ  में  ली  गंधी  विविध  योजनाओं  तथा

 उन  पर  किये  गये  व्यय  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विचरण

 केन्द्रीय  सेक्टर  में  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  हाथ  में  ली  जाने  वाली  पटन  योजनाकारों  की  दिखा ने

 चाला
 विवरण  ।

 र  पों  में  )  किया  गया  व्यय

 क्रम  सं०  योजना  का  नाम  1972-73  1973-74  1974-75

 ह णा  en

 झा साम

 2.00  75  2  20 गोहाटी  में  प्लांट  बंगला

 कांजीरंगा  में  aa  लॉज  2.60  93  93:

 पर्चम  बंगाल

 61  00 दार्जिलिंग  में  पयंटक  लौज  का  विस्तार

 0.85  15  16 जल दा पारा  +  विश्वास  गृह  का  निर्माण

 दार्जीलिंग  में  युवा  होस्टल  0.  20  08  50

 दार्जी लिंग  क्षेत्र  में  पर्यटकों  के  लिए  दो  जीपों  की

 व्यवस्था
 काणा  ‘ae

 0.82  a

 6.47  10.52
 ead

 हए गह योग  10. 79
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 देह  में  क्षेत्रीय  प्राग  बै  हों का  खोला  जाना

 *179.  श्री  चन्द्र  झलानी :  कया  faa  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 20  सूत्री  श्रमिक  कार्यक्रम  के  orate  देश  भर  में  अरब  तंक  कितने  क्षेत्री  ग्रामीण  बैंक

 खोले  गये  हैं  ,  zt

 जिन  क्षेत्रों  में  प्रभी  तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  नहीं  खुले  वहां  कब  तक  उनके  खुलने  की

 सम्भावना  है  ?

 राजस्व  ौर  चेकिंग  बीवी  केसर  गर  राज्य  मंजरी  प्रणत  कुतार  ग्रोवर

 अरब  तक  उन्नीस  जिलों  के  लिए  ग्यारह  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  की  स्थापना  की  गई  ऐसे  क्षेत्रों

 को  निर्धारित  करने  के  वास्ते  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  कि  जिनमें  fe  के  विकास  की  अच्छी  सम्भावना

 तो  है  किन्तु  उनमें  बाणिज्यि  बे  को  की  सेवायें  ग्र पर्याप्त  हैं  तथा  सहकारी  समितियां  ster  कमजोर

 चालू  वित्तीय  ag  में  ग्र  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  इन  क्षेत्रों  को

 मेंकता  दी  जायगी  ।

 तस्करी  at  गतिविधियों  रोकने  के  लिये  उपाय

 *180.  श्री  एस०  शार ०  क्या  वित्त  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चान ६  वर्ष  में  की  गई  wed  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  तस्करी  की  गतिविधियों  में

 कितनी  कमी  हुई  है  ;

 किन  क्षेत्रों  में  भी  ऋषि  गतिविधियां  होने  की  गुंजाइश  है  ate  श्रमिक  सतर्कता  बरत

 के  लिपे  कया  काय  वाही  की  गई  है  ;  कौर

 तस्करी  का  प्रलोभन  समाप्त  करने  के  लिये  कोन  से  ग्न्य  उपाय  विचाराधीन  है  ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  सभी

 बातों  से  यूटी  प्रकट  होता  है  कि  सरकार  के  तस्करी  विरोधी  प्रतिमान  कें  परिणामस्वरूप  तस्कर  व्यापार

 बहुत  कम  हो  गया  है  ।  हालांकि  माल  पकड़ने  की  घटनाक्रमों  में  कमी  नहीं  हुई  है  ग्रीवा  उन्हें  कौर  बढ़ा

 दिये  गया  है  फिर  भी  प्रति  ate  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य  गिर  गया  है  ate  अवेध्य  बाजारों  में  तस्करी  के  माल

 का  मुख्य  आम  तौर  पर  बढ़ਂ  गया  है  जो  इस  बात  का  सं  केत  है  कि  देश  मेंबर  माल  के  यात  में  उल्लेखनीय

 कमी  हुई  है  ।  इसी  प्रकार  नियमित  बैकों  के  मध्यम  से  देश  में  भेजी  जाने  वाली  बिदेशी  जिसमें

 निर्यातों  ate  विदेशी  सहायता के  प्रति  भेजी  जानें  वाली  चंदेरी  मुद्रा  शामिल  नहीं  स्पष्ट  रूप  से  बढ़ी

 पेजों  ata  कार्यों  के  लिये  विदेशी  की  मांग  में  कमी  होने  का  संकेत  गुप्त  सूचना  रिपोर्टों  से  भी

 इस  aid
 oT

 की  पुष्टि  हुई  है  कि  भारत की  are  तस्करी  की  गतिविधियां  बहुत कम  हो  गेई  हैं  ।

 श्र  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  पत्र  रख  दिया  गया  है  |
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 विदेशी  मुद्रा  सं  रक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  1974  की  धारा  9  के

 अ्रन्तंगंत  जिन  क्षेत्रों  को  सुगमता  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य  स्थल  घोषित  किया  गया  है

 उन्हें  प्रभो  भी  तस्करी  क्रियाकलापों के  लिए  सामना से  पार  किए  जा  सकने  योग्य  स्थल  माना  जा

 रहा  तस्करी  के  विरुद्ध  ate  अधिक  सकता  बरतने  वें  लिए  किए  गये  उपायों  में  से  कुछ  इस

 प्रकार  है  :--

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तक  ह  क्रियाकलाप  निवारण  1974  को

 समय  समय  पर  aes  बना  दिया  गया  ale  ग्रेड  व्यक्तियों  को  निवारक

 नजरबंद  किया  गया  है  |

 (77)  सीमाशुल्क  निवारक  तंत्र  को  अ्रधिक  कर्म  नावें  से  रायात  की  गई  तीब्र  गति  वाली

 यंत्रीकृत  नौकाएं  ale  श्रमिक  गाड़ियां  हथियार  car  गोला  बारुद  शर  सुगमता

 से  पार  किए  जा  सकने  योग्य  स्थलों  पर  बेतार  संचार  व्यवस्था  उपलब्ध  करके  सुत्र

 किया  गया  तस्कर  व्यापारियों  से  पकड़े  गये  जवानों  को  भी  हस्तगत  करके  काम

 में  लाया  जा  रहा  है  ।

 ०]  ry
 में  बार-बार  छापे  मार

 (7)  तस्करी  की  वस्तु ग्न ों  के  जाने  ary  विपणन  विन्द्रा

 गये  हैं  प्री  र  तलाशी  लेने  तथा  माल  पकडने  की  कोप  चाहो  ते  ज  कर  दी  गयी  है  ।

 सवार  की  व्यापक  प्रोखोर  नियमित  गश्त  तथा  समुद्रतटीय  माल  उतारने  के  संदिग्ध

 स्थलों  तथा  साथ  ही  पूरक  मर्गों  की  व्यापक  रूप  से  गश्त  लगाने  की  व्यवस्था  को  गई  है  |

 =
 (  v  )  गुप्त  सुचना  तब्  को  सुव्यवस्थित  किया  गया  है  ताकि  गुप्त  सूचना  रिपोर्टो  को  ate

 अच्छे  डंग  से  इकट्ठा  किया  जा  सके  झ्र  उन  पर  अनुवर्ती  कांग्रवाह्ी  की  जा  सके  |

 ऐ  से  बहु  त  से  व्यक्तियों  के  पा  पत्र  मदद  कर  दिये  गये  हैं  जो  तस्कर  व्यापार  में  अन्त्र  स्त

 थे  |

 तस्कर  व्यापारी  तथा  विदेशी  मुद्रा  छल साधक

 1976  के  प्रवीन  तस्कर  व्यापारियों  की  सम्पत्तियां  जब्त  करने  के
 संबंध  में  कार्प वा  ह

 शुरु कर  दी  गई  है

 सुचना  देने  वाले  व्यक्तियों  को  इनामों  की  रकमों  में  वृद्धि  की  गई  है  ताकि  उन्हें

 तस्करी  के  बारे  मैंग्रोव  अघिक  सूचना देने  के  लिए  किया  जा  सके  ।

 अत बाब  नियमों  तथा  सो सा शुल्क  श्रंधघिनियम  के  अन्तर्गत  प्र धि सूचित  माल  से  संबंधित

 उपबंधों  को  प्र  प्रतीक  सख्ती  से  लाग  किया  जा  रहा

 (at)  सीमाशुल्क  प्राधिकारी  इस  बात  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  कि  मजिस्ट्रेटों  द्वारा

 जमानतें  अस्वीकार  कर  दी  जाय॑  ale  साथ  ही  जमानत  स्वीकार  तथा  कम

 दण्ड  देने  के  विद्वान  tla  भो  दायर  की  जा  रही
 हैं  ।
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 )  विदेशी  माल  के  लिए  उत्कट  चाह  रखने  की  जनता  की  आदत  छुड़ाने  की  दिशा  में

 भी  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  तस्करी  के  माल  की  मांग  कम  हो  जाये  ।  तस्करी  क्रिया -

 कलापों  के  कु परिणामों  के  बारे  में  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए  एक  aa  far

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  मारे  गये  गि रक्ता रो  इरादी  के  परिणामों  का  भीं

 प्रचार  किया  गया  है  ताकि  जनता  पर  उसका  अतर  पड़  सके  |

 विभिन्न  बहुत  जैसे  राजस्व  गुप्त  सुचना  प्राय कर  विदेशी

 मुद्रा  प्रदान  निदेशालय  के  बीच  तथा  राज्य  सरकारों  के  साथ  जो  ग्रीवा  समन्वय

 स्थापित  किया  गया  है  ।

 (=)  प्रशासनिक  उपाय  भो  लिए  गय  @)  जस  अवांछित  तत्वों  का

 समयपूर्व  सेवा  श्रदशासनिक  इरादी  द्वारा  छंटनी  करना  कौर

 साथ  हो  ईमानदार  ग्रोवर  कुशल  कार्गकताग्रों  को  प्रोत्साहित  करना  |

 सरकार  fora  ate  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  उनमें  से  कुछ  उपायो  में  ये  भी  शामिल  है

 (1)  आर्थिक  अपराधों  के  मामलों  के  लिए  विशेष  न्यायालय  बनाना  ale  सरसरी  तौर

 पर  मकदमा  चलाने  की  व्यवस्था

 (2)  सामाजिक  अधिनियम  ate  wea  समवर्ती  अधिनियमों  में  agar  करना  ताकि

 कानूनी  ढाचे  को  किया  जा  सके  ;

 (3)  गुप्त  सुचना  कौर  जांच  पड़ताल  तंत्र  में  ग्रोवर  भाग  सुधार  लाना

 (4)  तस्करी  विरोधी  कार्प  के  प्रतीक  प्रभाती  पर्थ  जे क्षण  के  लिए  पर्यवेक्षकों  के  प्रौढ़

 पदों  का  सजन ;  आर

 (5)  अधिक  जलयानों  तथा  मोटरगाड़ियों  को  इस  कार्य  में  लगाना  ।

 चंकी  तस्करी  विरोधी  अभियान  एक  सत्त  प्रक्रिया  इसलिए  विभिन्न  उपायों  को  बारबार

 समीक्षा  की  जाती  है  ।

 ब्याज  दरों  को  अधिकतम  सीमा

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : 880.  श्री  एं०  के  गोपालन

 (>)  क्या  रि जब न्या  बैंक  ग्राफ  इंडिया  ब्याज  दरों  प्रीतम  सीमा  लगाने  के  बारे  में  विचार

 दौर कर  रह  है

 (  )  यदि at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  तोर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रों  प्रगव  कुमार  कौर  ]

 भारतीय  राज्यों  बैक  ने  बैक  द्वारा  दिये  जाने  वालें  ऋणों  पर  वसूले  जाने  वाले  ब्याज  की  अधिकतम

 दर  16.5  प्रतिशत  निर्धारित  की  है  जो  15  1976  से  लागू  को  गई  है  तथा  उसमें  अपनों पर पर

 ब्याज  से  होने  वाली  राय  पर  कर  के
 रूप

 में  को  गयी  वसूली  शामिल  यह  सीमा  हुंडी  वित्त  के  भुगताने

 की  दर  पर  भी  लागू  होती  है  ।
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 चयनात्मक  लग  नियंत्रण  के  अधीन  अने  वाली  वस्तु ग्न ों  के  वास्ते  दिये  गये  झ्रग्रिमो  को  ब्याज  की

 अधिकतम  दर  के  प्रवर्तन  से  छूट  है  इसमें  श्रनिविभित  खातों  पर  लागू  होने  वाली  दण्डात्मक  दरें  भी

 नहीं  जाति हैं  ।

 ब्याज  की  अधिकतम  दर  उन  चैकों  पर  लागू  नहीं  होती  है  जिनके  मांग  कौर  समय  दायित्व  25

 करोड़  रुपये  से  कम  है  ।  जिन  बैकों  के  मांग  तथा  समय  दायित्व  25  करोड़  रुपये  झ्र ौर  50  करोड़  रुपये  के

 सोच  उन्हें  .  5  प्रतिशत  की  श्रीमती  दर  से  ज्यादा  से  ज्यादा  एक  प्रतिशत  अधिक  लेते  को  अनु मति  है

 16.5  प्रतिश्त  की  निर्धारित  श्रघिकतम  दर  भारत  में  कारोबार  करने  वाले  विदेशो  बैकों

 पर  भी  लागू  होती  है  चाहे  उनकी  जमा  की  मात्रा  कितनी  भी  क्यों  न  हो  ।

 Prices  of  Tobacco,  Mineral  Ojl  and  Electric  Appliances

 881.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  price  index  of  tobacco,  coal,  mineral  oil,  electric  appliances  and  transport
 equipment  has  considerably  increased  during  1975-76  as  compared  to  that  of  1974-75;  ard

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  check  this  increase  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam):  (a)  The  table  below  shows  that,
 except  in  the  case  of  coal,  the  price  rise  in  1975-76  has,  on  an  average,  becn  much  less  than
 iN  1974-75.  Even  in  the  case  of  coal,  the  price  rise  in  1975-76  was  less  than  in  1974-75  ip

 Percentage  Varia-
 tion  in  Wholesale

 Price  Index

 Average)
 1974-75  1975-76 aver over

 1973-74  1974-7

 Tobacco  -+-22°6  +4°5

 Coal  —  28°4  +26°0

 Mineral  Oils  s  T7570  प  52

 Electrical  Machinery  3  द  न  10°2

 Transport  Equipmcrt  2  +308  +65

 The  All  Commodities  Index  declined,,on  an  average  by  2'9  per  cent  during  1975-76
 in  contrast  to  an  increase  of  14-3  per  cent  in  1974-75  bruzry).

 the  Government’s  anti-inflationary  measures  have  proved  effective  in  curbing  the  rise
 in  prices.  However,  increases  in  prices  of  individual  commodities  can  take  place  because  cf
 eost  escalation.  For  example,  in  the  case  of  coel,  the  administered  prict’s  had  to  be  raised  in

 July,  1975  because  of  a  wage  agreement  in  the  industry  which  became  effective  in  January.

 1975-

 24



 ह्  1976  लिखित  उत्तर
 ~  a

 दीघा  का  पटन  केग्द्र के  रूप में  विकास

 882.  श्री  समद  कया  पालन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बदने  की  क  करेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  के  बाहर  पश्चिम  जंगल  में  केवल  दवा  ही  एक  ऐसा  समुद्री  विहार स्थल

 है जो भार  के  पूर्वी  क्षेत्र  लोगों  के  लिए  सुगम  है  ;

 क्या  दौरा  में  व  1975  में  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़ी  |  द्र  यदि  तो  तत्संबंधी

 तथ्य  कया  हैं  ;

 क्या  दौरा  में  सुविचारों  की  कमी  ही  पं बंट कों  के  लिए  कम  ard  दे  रूप  में  इस

 eee  क  अधिक  विक्स  के  बाधक  हैं  ;

 )  यदि  रख  तो  क्या  दीघा  को  केन्द्रीय  qqar  मानचित्र  में  लाने  दौर  इसे  परेशान  केन्द्र  के

 विकसित  करने  के  लिए  ग्रावश्यक  कदम  उठाने  का  रि  हैं  ;  रोक

 यदि  तो  इस  बारे  मै  सरकार  क्या  कदम  उठाना  चाहती हू
 ?

 पर्यटन  शरीर
 नागर

 fasta  मं  आलय  में  राज्य  मंत्री  सुरेंद्र पाल  सिह): ( (  )  और

 भारत  में  पर्यटन  म  हत  के as  स्थानों  की  बड़ी  भारी  विविधता  है  जिनमे  समुद्रतटीय  क्षे क्षेत्र क  राम्मिलिय
 ह

 हैं  पर्यटन  विभाग  पर्यटकों  के  आंकड़े  स्थान वार  आधार  पर  नहीं  रखता  |  मत  aia  vier

 विभाग  के  पास  ऐसे  यात्रियों  के  कोई  इक  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिन्होंने  1975  के  दौरान द दीघा  की

 यात्ना  की  |

 से  सीमित  वित्तीय  साधनों  को  दृष्टि  मे  रखते  प्यार  दिमाग  को  प्यार

 केन्द्रों  क्षेत्रों  के  विकारਂ  के  लिए  प्राथसिकटायें  निर्धारित  करने  में  चयनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना  पड़ा

 हैं  ।  पर्यटन  विभाग  फ़िलहाल  उन  समद्र  स्टाप  क्षेत्रों  का  दकार  करने  पर  सपनो  ध्यान  केन्द्रित  कर  रहा

 है  जिन  पर  कार्यों  पहने  ही  प्रारम्भ  किया  जा  चुका  जेसे
 गोवा  ait  हा बरल पुरम  :  इन

 स्थानों  पर समद्रतदीय  TWqeq  कप  थ्  मादकता  करन  a  पश्चात  ही  प्यार  दिमाग

 eng  aaa  बिहार  स्थलों  के  रूप  में  दिशा  के  लिए  नए  क्षत्रों  के  खोलने  पर  विचार  करेगा  |

 जीवन  ब  मा  far  को  यूनिट  स्म्बन्वी  पालिसियाँ

 883.  श्री  ब्रिदवताथ  झतझतवाला  क्या  वित्त  संजी  यह  बताने  की  कृश  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  को  युनिट  सबंधित  पालिसीयां  साधारण  ए  लिपियों  से  उसी

 भिकारी  हैं  ग्रोवर  भी  gad  की  झपटा  पहली  में  कुल  कारोबार  बहत  कम  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 (
 qr

 )  क्या  सरकार  ने  यूनिट  संबंधित  पालिसयों  को  लोकप्रिय  बनाने  लिए  कोई  कदम

 उठाये  हैं  atc  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपयंत्री  सुशीला  रोहतगी )  (  झर  (a)  यूनिट  crag

 ब्रह्मा  पालिसी  एक  एकल
 पालिसी  हूँ

 जो  arte  के  जीवन  बीस  टीम  हारा  भारत  के  यूनिट  ट्रस्ट  को

 जारी  की  जाती  है  जिसके  झन्टगंत  वे  सभी  यूनिट  धारक  शा  जाते  हैं  जो  ट्रस्ट  की  afr  सम्बद्ध  बीमा

 योजन के  प्रधान  अंशदान  करते  होत हैं  ।  यह  प्रा लिसी  10  ः  के  भीटर  सत्य हो  जाने  क  दशा  मैँ  ही
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 सुरक्षा  प्रदान  करती  इसकी  तुलना  भारत  के
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  et  किए  जाने

 वाले  व्यक्तियों  गत  बी माद ओं  से  नहीं  का  जा  जिसकी  शर्ते  car  लाभ  भिन्न  हैं  ।

 यूनिट  सम्बद्ध  बीमा  योजना  का  प्रचार  भारत  का  यूटी  ट्रस्ट  करता  है  ।  इस  में

 विवरणिकाओं  तथा  प्रेस  विज्ञापनों  का  जरी  किया  जाना  शामिल  है  ।

 लघु  बचत  पोजनात्रों क ेके
 अ्रन्तर्गत  जमा  राशि

 884.  श्री  नारायण  चन्द  पराशंर  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बदने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ज  1973-74,  1974-75  att  1975-76  1975  प्रत्येक

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लघू  वक़्त  योजनाओं  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यसंघ/राज्य  क्षेत्र  ने  लघु  बचत  योज॑ना  कें  अन्तर्गत

 कितनी  वास्तविक  राशि  एकत्रित  की  ;  शौर

 क्या  इन  लक्ष्यों  से  अधिक  राशि  एकत्र  करने  वल  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 कोई  पुरस्कार  अथवा  प्रोत्साहन  fear  है  wie  यदि  तो  उनਂ  राज्यों  के  कया  तथा

 क्या
 प्रोत्साहन

 दिया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ats  सुशीला
 :  wie  हालांकि  भारत

 सरकार  ने  भ्रमण  बचतों  के  कुल  संग्रह  बारे  में  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  हैं  लेकिन

 राज्य  प्रौर स  त्रीय  राज्य  क्षेत्र  अपने  लक्ष्य  स्वयं  निर्धारित  करते

 जिन  राज्यों  के  सकल  संग्रह  कौर  निवल  संग्रह  के  बीच  का  watt  भारतीय

 अनू पाद  से  धिक  हो  उन्हें  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।  इसी  जिन  राज्यों  र  व्यक्तिगत  संग्रहों

 की  राशि  इनਂ  संग्रहों  के  लक्ष्य  से  बढ़  जाती  उन्हें  अष्टिरिक्ट  उधार  दिए  जाते  हैं  ।

 Development  of  Tourist  Centres  in  Madhya  Pradesh

 885.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  tourist  centres  in  Madhya  Pradesh  and  the  nature  of  efforts  being  made
 to  develop  them;

 (b)  whether  there  is  any"new  scheme  for  providing  facilities  to  the  tourists  at  Mandav,
 Khajuraho,  Ajanta  and  Ellora;  and

 if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Suren~
 dra  Pal  Singh)  (a)  The  development  of  tourict  centres  is  determined  on  the  basis  cf  the ir

 With  this  erd  in  view.  fecilitics existing  or  potential  popularity  with  international  tourists.
 for  international  tourists  have  already  been  created  at  Khajuraho,  Sanchi,  Bhopal  ernd  Karla
 National  Park.  A  statement  showing  expenditure  incurred  during  1974-75  and  articipetcd
 expenditure  during  1975-76  is  enclosed.

 (b)  and  fc)  Bue  so  limited  resources  and  cut  in  outlays,  the  Department  of  Tourism  is
 the concelitrating  in  developing  facilities  only  at  Khajurac  धा  है  Bhopal  in  Madhya  Pradesh

 Central  Department  of  Tourism  proposes  to  set  up  a.camping  site  ac  Khajuraho  durirg  1976-77.
 ITDC  proposes  to  construct  a  100  bedded  motel  at  Bhopal  at  an  estimated  cost  01  Rs:  50  lakhs

 during  the  .Fifth  Plan  period.

 No  mew  schem”s  are  proposed  to  be  taken  in  up'the  Central  Sector  at  Ellora  and

 Mandev.
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 Statement

 51  Name  of  the  scheme  Actual  Attici-
 No  exp.  pated

 1974-75  exp.
 1975-76:

 _

 Rs.  Rs.

 I  Water  supply  at  Khajuraho  2,40,000  75:00

 2  Water  supply  at  Sanchi  70,000

 Water  supply  at  Kanha-Kisli  60,000

 Youth  Hostel  at  Bhopal  74,000 30,000

 SS गल  एए

 Total  4,00,000  1,49,CCO

 Branches  of  Nationalised  Banks  in  Bihar

 886.  Shri  G.  P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the  number
 of  branches  of  nationalised  banksin  Bihar  and  the  amount  of  loan  given  by  them  to  the  farmers
 of  lower  income-group,  District-wise  upto  December,  1975  ?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue &  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  The  number  of  offices  of  public  sector  banks  including  nati  onalised
 banks  functioning  in  Bihar  State  as  on  the  31st  December,  1975  is  873.

 2.  The  present  system  of  data  reporting  does  not  provi  de  for  classi  fication  of  bank  advances
 into  specific  categories  such  as  to  farmers  of  lowerincome  However,  the  total
 agricultural  advances  granted  by  the  public  sector  banks  and  outstanding  at  the  end  of  December,
 1974  district-wise  in  the  State  of  Bihar  as  are  as  under:—

 (Rs.  in  lakhs)

 Advances
 out~

 District  standing
 as  on

 December,
 1974

 Aurangabad  3°46.

 Begusarai
 15°12.

 Bhagalpur
 ०  44:76

 Bhojpur  35°25

 Darbhanga  *  65°37

 Dhanbad  4:18

 East  Champaran  86°  19-
 pe ताातत्मममममणण्ा्मभमम्णम्णात्माात्मणावयकणतयामामनाकण्णयणणणयक््णणणणणणया्णणत््््््ण्यय्राक्ररककण्णयना A
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 (Saka

 ५१ (Rs.  in  lakhs)

 Advances
 out-

 standing
 District  as  on

 December
 1974

 39°  36

 e Giridih  0°31

 -Gopalganj  -  7°37

 .Hazaribagh  6°87

 -Katihar  21°03

 Madhubani  5°38

 Monghyr  53°53

 114°  83 Mozaffarpur

 Nalanda  80°09

 Nawadah  14°52

 -Palamau  12°36

 Patna  e  273°  95.0

 -Purnea  205°98

 61°22 Ranchi

 Rohtas  78°35

 7717.0 ‘Saharasa

 26°  85 Samastipur

 Santhal  Parganas  23°88

 Saran  79°  26

 Singhbhum  9°97

 32°  93

 ‘Siwan  34°95

 50°  28
 Vaishali

 West  Champaran  142°  31

 Total  1707°18
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 कच्ची  रुई  के  मुनियों  में  तथा  उसके  भाड़े  में  समानता  लावा

 887.  श्री  xq  दंडवते  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्ची  रुई  के  मूल्यों  gar  wah  परिवहन के  भाड़े  में  समझता  लाने का  प्रशन

 fra  emma  लिए  योजना  आयोग  सौंपा पय  था  ;

 (@)  कया  इस  बारे में  आयोग  ने  ग्रथनी,सिक़ारिशें देदी  हैं  ;

 यदि  asa  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  करने  ..  के  कया  wee  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  (4)  जा  at
 a

 जी  नहीं  ।

 । प्रश्नਂ  नहीं  उठत

 Tourist  Centres  in  danger  due  to  Tudustrial  Develaonment

 -888.  Shri  Janeahwar  Misra:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 pleased  to  state:

 (a)  whethes  several  tourist  centres  are  facing  danger  because  of  rapid  industrial  develop-
 ‘ment  in  the  caunity; पत्र

 (b)  the  names  of  the  main  centres  among  them;

 whether  the  Ministry  of  Industry  has  been  given  a  report  to  this  effect  by  his  Ministry;
 an

 d)  the  action  taken  in  this  regard  2

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Suren-
 dra  Pal  Singh):  (a)  and  (b).  Apprehensions  have  been  expressed  about  the  possible  effects  of
 -pollutants  from  the  oil  refineries  and  other  heavy  industries  on  the  historical  monuments  of
 tourist  interest.  -The.  Department  of  Tourism  is  aware  of  the  problem  and  has  taken  up  the
 ‘matter  with  the  concerned  authorities.  The  places  about  which  apprehension  of  likely  affect
 in  the  near  future  by  atmospheric  pollution  from  the  proposed  oil  refinery  at  Mathura  are

 ‘the  historical  monuments  in  and  around  Agra.

 (c)  and  (d).  The  Ministry  of  Petroleum  have  intimated  that  so  far  as  Mathura  refinery
 is  concerned  the  Government  has  appointed a  Committee  of  Experts  to  advise  the  project  autho-
 rities  on  the  measures  to  be  taken  for  keeping  the  pollution  to  the  absolute  minimum  and  to
 take  appropriate  anti-pollution  measures.  The  Committeeis‘  keeping  the  Government  informed
 of  its  deliberations  from  time  to  time.

 Cities  in  Madhya  Pradesh  to  be  finked  by  Air  during  Fifth  Plan

 889.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Avia-
 tion  be  pleased  to

 (a)  the  names  of  the  cities न्
 Fifth  Five  Year  Plan;

 in  Madhya  Pradesh  which  are  to  be  linked  by  air  during  the

 (b)  the  names  of  the  cities  in  the  State  where  construction  of  airstrips  and  other  works

 Central  Government  and  the  State
 relating  to  flights  have  been  undertaken  and  the  expenditure  proposed  to  be.incurred  by  the

 Go WJ  Vearnmnen vernment  thereon,  separately;  and
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 c)  the  names  of  the  States  and  major  cities  of  other  States  with  which  Madhya  Pradesh
 will  be  linked  by  air  services  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  and  the  estimated  amount  of  earn-
 ings  therefrom  as  also  the  number  of  flights  to  be  undertaken  from  Madhya  Pradesh  to  other
 States

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  amd  (c).
 Indian  Airlines  are  presently  operating  air  services  to  Bhopal,  Gwalior,  Indore,  Khajuraho  and
 Raipurin  Madhya  Pradesh.  The  Corporation  have  no  plans  to  airlink  any  more  citiesin  Madhya
 Pradesh  during  the  Fifth  Plan  period.

 (b)  Development  works  of  aerodromes  at  Bhopal  and  Khajuraho  in  Madhya  Pradesh.
 are  in  progress  at  present  at  an  overall  expenditure  of  Rs.  86°61  lakhs.  Certain  works  have
 recently  been  completed  at  Jabalpur  and  Khajuraho  at  a  cost  of  approximately  Rs.  24  lakhs.
 All  expenditure  connected  with  these  projects  is  being  borne  by  the  Central  Government.

 Export  of  Powerloom  cloth  from  Burhanpur,  Madhya  Pradesh

 890.  Shri  G.  ९.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Burhanpur  is  the  centre  of  production  of  powerloom  cloth  and  itis  exported
 from  there;

 (b)  the  value  of  this  cloth  exported  during  1974-75;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  draw  any  export  promotion  scheme  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  Burhanpuris  a  centre  of  production  of  powerloom  cloth  and  part  of  this  production
 is  exported.

 (b)  Total  exports  of  powerloom  cloth  from  the  country  during  1974-75  are  estimated
 to  be  worth  Rs.  3°10  crores.

 (c)  Export  Promotion  Schemes  for  mill-made  cloth  also  apply  to  powerloom  cloth.

 महाराष्ट्र  में  नासिक  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  sat  द्वारा  श्रनस चत ्  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोगों

 को  दिये  गये  fa  ऋण

 891.  श्री  जेड०  एस०  काहन डोल :  क्या  faa  मंत्री  यह  बाने  की  कपा  करेंगे  कि :

 महाराष्ट्र के  न  सिक  जिले  में  वर्ष  1973-74  तथा  1974-75  के  दौरान  कृषि  तथा

 a  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  राष्ट्रीयकृत  gat  की  सभी  शाखाओं  अर्थात  देता

 पंजाब  नेशनल  अफ़  बैंक  महारष्ट्र  पाथा  स्टेट  बैंक  श्री  इंडिया  को  प्रनुसूचित

 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  से  कितने  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  ;

 इन  ग्रोइन-पत्रों  पर  कितनी  धनराशि  की  स्वीकृति  दी  गई  ;  झर

 .  इन  मैं  से कितने  श्रीचंदन-पत्र  अ्स्वीकारकिए  गए  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी ): (क )  से  .

 यथासंभव  सुचना  इकटठी  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 मिलो  का  निर्वात

 892.  श्री  पो०  रंगनाथ  भिनाय  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृप  खरगे कि  ae

 1975-76  (wa  कर्नाटक  तट  से  प्रत्येक
 cas  से  कितने-कितने मुल्य  की

 कितनी  मछली  का  निर्वात  किया  गया  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  fag):  कर्नाटक  में  समुद्री  उत्पादों  >

 निर्वात
 के  लिए  मगलौर ही  दे लए कप एक  पत्तन  है  ।  1975 से  1976  की  ध्धघि के के

 दौरान  इस  पत्तन  से  788
 लाख  रुपए  मूल्य के

 3945  Ho  टन  रुद्री  उत्पादों
 का  निर्यात  किया

 गया  ॥

 श्रीनगर  प्रदेश  में  रिज  बेक  दारा  प्रायोजित  औद्योगिक  क्षमता  सर्वेक्षण

 893.  श्री  ago  grat  रेड्डी  क्या  वित्त
 मंत्री

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  are  प्रदेश  में  रिजर्व  बैक  om  इंडिया  तथा  wer  बैंकों  द्वारा

 प्रायोजित  औद्योगिक  क्षमता  सर्वेक्षण  के  बारे  में  पता  है  ;  शोर

 यदि  ता
 उसकी  मुख्य

 रूपरेखा  क्या हूं
 कौर  सरकार  का  विचार इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही करने  का  है  ?

 राजस्व  परौ
 बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )

 :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  ford  भारतीय  औद्योगिक  वित्त

 पुर्नावित्त  झर  विकास  ster  प्रदेश  राज्य  वित्तीय  रिंड्डीकेट  बैंक  att  भ्रामक  बैंक  लिमिटेड

 के
 श्रतिनिधियों  को  मिलाकर  बनायें  गए  एक  संयुक्त  संस्थागत  झब् ययन  दलਂ  ने  मां श्र

 प्रदेश  को  झौद्योधिक

 संभावना  का  स्वर्ण  किया  था  |

 कच्चे  मूलभूत  सूत्राधारों  कौर  मंडी  की  सम्भावना  safe  को  ध्यान  मे  रखकर  सर्वेक्षण

 किया  गया  था  ताकि  एसी  परियोज॑गाद्रों  को  तय  किया  जा  सके  जिन्हें  ota  5  से  10  वर्षों  at  wafer

 में
 कार्यान्वित  किया  जा  सकता हू  ।  राज्य  श्रांत  संस्थागत  दल  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकार

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  स्टेट  झांक  प्रदेश  प्रौद्योगिक  विकार  lveyerey  आंध  प्रदेश

 राज्य  वित्तीय  cet  प्रदेश  लघु  उद्योग  विकास  किंग्स  श्र  राज्य  उद्योग  निदेशालय  के

 निधियों  की  एक  छंटाई  समिति  का  किया  थां  जिसे  यह  काम  सौंपाਂ  ग्या  था  कि  छंटाई  करे  तथा

 कार्यान्वयन  के  लिए  उचित  प्राथसिकाताश्ं  का  सुझाव  दें  ।  स्पिति  ने  130  परियोजनाओं
 =~

 को  चुना  है  ।  जिनमें  से  89  ऐसी  हैं  जि  गट
 ्  सर्वेक्षण  दल  ने  निर्धारित  किया  है  ।

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अनुवर्ती  कार्यवाही  राज्य  संस्थान  दलਂ  द्वारा  की

 जा  रही  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 894.  श्री  एस०  Yo  मुरुगनन्तम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  पह  बताने की  वि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडू  हथकरघा  उद्योग  के  (ania  के  लिए  कोई  मास्टर

 प्लान  बनाया  कौर

 यदि
 तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा क्या  हूं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  तमिलनाडू

 भ्रमण  राज्यों  की  तरह  हथकरघा  उद्योग  का  ज्यादा  तेजी  से  विकार  करने  का  कार्यक्रम  शुरू

 किया  ग्या  इस  कार्यक्र  के  एक  वंश  के  लिए  राज्य  सरकार  अपनी  वार्षिक  योजना  से  घन

 जुटायेगी  सके  श्रधिर्ररक्त  विशेष  योजनाओं  के  लिए  भारत  सरकार  धन  देगी  संस्था
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 से  भी  घन  लिया  जाएगा  ।  तमिलनाडू  के  लिए  दो  विशेष  योजनायें  मंजूर  की  चुकी  हैं--काफूर

 क्षेत्र  में  1000  हथ करघों  की  एक़  निर्यात  अभिमुख  उत्पादन  योजना  ale  रोडे  तथा  कांचीपुरम

 गहन  क्षेत्रों  में  5000-5000  हैकरों  की  विकास  परियोजना  ।

 छोटी  सिचाई  योजनाओं  के  लिये  श्रन्तरष्ट्रीय  विकास  संगठन  से  ऋण

 895.  शी  के०  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 में  छोटी  सिचाई  योजनाओं  में  किसानों  sit  fear  के  3-

 वर्षीय  कार्यक्रम  में  धन  लगाने  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  dred
 के  साथ  8  1973  कों

 380  लाख
 श्रम  रिकी  डालर  की  राशि  के  उत्तर  प्रदेश  क्ष  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  ;

 इस  योजना  के  gala  फ़ैजाबाद  जिले  में  वितरण  के  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित

 की
 गई  है

 ;

 (7)  क्या  सारी  राशि  को  7  1976  जबकि  उक्त  करार  की  3  वब  की  अवधि  समाप्त

 :  हो  ;  बीमारी  कर  दिया  कौर

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  किसानों  को  शीघ्रता  से  इस  राशि
 का

 वितरण

 करने
 के  लिए  क्या कदम  उठाए  गए  हैं  कौर  सरकार का  विचार  श्रत्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  कों

 राशि  को  पुरा  उपयोग  किस  से  सुनिश्चित  करने  का  है  ?

 चित्त  मंत्री  ato  जो  ,  हां
 ।

 फैजाबाद  जिले  के  लिए  प्लग  से  कोई  र  शि  निर्धारित  नहीं  की  गई

 जना  के  gata  ont  वाले  14  जिलों  में  फ़ैजाबाद  जिला  भी  शामिल  है  ।

 शौर  :  इस  करार  की  समाप्ति  की  तारी ब्र  31  1976  हैं  ।  आशा

 ह  तथ  तक  ऋण  की  राशि  के  क्रिया  का  काम  पुरा  हो  जाएगा  |

 भारत  ह... पत्रटत  विकास  निगम  द्वारा  होटलों  की  स्थापना

 896.  थी  धा सत कर  :  कया  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कु  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटकों  की  बदलती  हुई  यातायात  प्रवृति  का  म्रतुसान  लगाते  के  लिए  कोई

 अध्ययन  किया  गया  है  र  परिवहन  तथा  warm  की  बढ़ती  हुई  लागत  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त

 उठाये
 जा  सहे  हैं  ;

 टू-स्टार  अथवा  pert  होटलों  की  स्थापना  के  लिए  उचित  रूप  से  सस्ते  होंगे

 और  कारोबार  करने  व.ले  यात्रियों  अयव  अधिक  शय  वालें  पर्यटकों  को  छोड़कर  व्यवसायी  यात्रियों

 की  बहुत  बड़ी  संख्या  के  पहुंच  के  wat  भारत  qqeq  विकास  fama  ने  कया  कदम  उठाये

 शट 2

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  संभाल  में  राज्य  मंत्री  os ( |  सुरेन्द्र  पाल  :  पर्यटन

 विभाग  mit  वारे  विदेशी  का  रिकार्ड  उतरने  के  विमान  क्षेत्रों /  शरायु

 सेक्स  आदि  की  विभिन्न  को  नियमित रूप  से  रखता  है  ।  जारी  जरिए  गए
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 भ्रंश-विधिक  तथा  वार्षिक  बुलेटिनों  में  पयंटक  यातायात  के  ढांचे  में  पिछले  वर्ष  की

 की  तुलना  में  हुए  परिवर्तनों  को  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इनके  afr

 नाम  का  वधिक  प्रकाशन  पिछले  पांच  वर्षों के  लिए  आंकड़ों  का  प्रवृत्ति  विश्लेषण देता  है  ।

 निम्न  कौर  मध्यम  राय  वर्गों  के  पर्यटकों  की  परिवहन  तथा  ware  संबंधी  श्रावश्यकता्ों

 को  पति  करने  की  दृष्टि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अपने  प्रयत्नों  को  aden  कोचों  के  अपने

 बड़  में  अभिवृद्धि करने  तथा  मध्यम  वर्षीय व्यय  के  aaa  का  विकार  करने  पर केन्द्रित  कर  रहा  है  ।

 भारत  vader  विकास  निम  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  मे  ,  2-3  स्टार  वर्ग

 के  होटलों  का  निर्माण  करने  पर  बल  दिया  ग्या  है  जोकि  निम्न  तथा  मध्यम  राय  वर्गों  के

 पर्यटकों  को  श्रीवास  संबंधी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करेंग  ।

 Evasion  of  Taxes

 897.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  business  with  unaccounted  money  and  duplicate  accounts  is  carried  on  and
 taxes  are  evaded  in  the  country;

 (b)  if  so,  how  Government  propose  to  check  it;  and

 (c)  the  number  of  persons  arrested  for  carrying  such  business  after  the  proclamation  of
 emergency  on  26th  June,  1975 ?

 The  Minister  of  State in  charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee):  (a),  (b)  and  (c).  Instances  are  found,  particularly  as  a  result  of
 search  and  seizure  operations,  of  business  with  unaccounted  money  and  duplicate  accounts.
 The  process  of  eliminating  and  unearthing  of  unaccounted  money  is  a  continuous  one.  Neces-
 sary  steps,  both  preventive  and  punitive  as  may  be  called  for  in  this  regard,  are  taken  by  the
 Government  from  time  to  time.

 There  is  no  provision,  as  such,  in  the  Direct  Tax  Laws  for  the  arrest  of  persons  carrying
 on  business  with  unaccounted  money  and  duplicate  accounts  However,  the  recently  enacted
 Taxation  Laws  (Amendment)  Act,  1975  has  provided  for  more  stringent  punishments  for  tax
 offences  relating  to  concealment  of  income/weal

 होटलों  के  मैनेजरों  तथा  सहायक  मैनेजरों  की  रहन  के  लिय  मकान  दिया  जाना

 898.  श्री  दादा  भजन  क्या  पंयंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री ae  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे  f

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों के
 मैनेजरों  तथा  सहायक  मैनेजरों  को  रहने  के  लिए

 दिए  जा  रहे  मकानों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ;

 सरकार  उन  पर  प्रतिवर्ष  कितना  व्यय  कर  रही  है  ;

 कितनी  बार  विदेशों  में  जा  सकते  हैं

 गत  एक
 वर्ष  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  के  मैनेजरों  तथा  सहायक

 मैनेजरों  ने  विदेशी  विदेशी  एजेंसियों के  निमंत्रण पर  अथवा  भारत  सरकार  के

 कहने  जो  विदेशों
 की  यात्रायें की  थी  उनका  ब्यौरा  कया  है

 ?
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 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय  wa  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :

 भारत  पर्यटन  विकास  जो  कि  सरकारी
 उद्यम  द्वारा  अघिकृत  एवं

 परिचालित  होटलों  के  प्रबन्धकों  तथा  सहायक  प्रबन्धकों  को  प्रदान  किए  गए  grata

 का  i  देने  वाला  एक  विवरण  समान  है  ।  में  रखा  watt  देखे  संख्या

 शल०
 ।'

 सुचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  सभा  oe  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  के  प्रबन्धकों  एवं  सहायक  प्रबन्धकों

 को  विदेश  जाने  की  कितनी  बार  अनुमति  जाये  इसका  कोई  निर्धारित  संख्या  नहीं  है  ।

 थे  दौरे  लोक  सेवा  कीं  अनिवार्य  प्रावश्यकताश्रों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 af  1974-75  के  दौरान  भारत  पथ टन  विकास  निगम  के  होटलों  के  प्रबन्धकों

 एवं  सहायक  प्रबन्धकों  विदेशी  सरकारों  agar  विदेश  एजेंसियों  के  निमंत्रण  या  जब

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  उन्हें  भेजा  विदेश  यात्रा  का  ब्यौरा  देने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zYo  -10473/76]  |

 इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  रजत  लाभ

 क्या  पटन  हिसार  नागर  विमानन  मंत्री  ae  बताने 899.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी :

 की  कृपा  करेंगे  कि

 हन् न्र
 के  दौरान  इंडियन  एयरलाइंस  को  aq  तक  a  वर्षो क्या  वर्ष  1975-76

 में  सबसे  म्यूजिक  लाभ  हुमा  है  ;

 यदि
 तो

 इस
 प्रकार  लाभ  होने  के  कारण  कॉन  से  तत्व  सहायक हैं  ;

 क्या  उन्हें  we  युक्तिसंगत  बनाने  को  गुंजाइश  ;  AK

 क्या  आगामी  वर्ष  के  दौरान  लाभ  की  दर  को  बनाये  रखना  सम्भव  होगा  ?

 a पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  प्व्ष  1975-76

 प्रथम  10  महीनों  के  वित्तीय  प्राक्कलनों  की  प्रवृत्तियों  को  देखते  हुए  कारपोरेशन  को  3

 करोड़  रुपये  का  लाभ  होने  की  आशा  है  ।  wa  तक  कारपोरेशन  को  सर्वाधिक  लाभ  वर्ष

 1969-70  में  2.  28  करोड़  रुपये  का  था  ।

 इस  सन्तोषजनक  परिणाम  के  विभिन्न  कारणों  संक्षिप्त  विवरण  इस

 watt  है  :--

 (1)  शिफ्ट  प्रणाली  को  युक्ति-संगत  बनाना  अर  अपव्ययी  कार्य  प्रणालियों  को

 समाप्त
 करता  |

 .
 (2)  जोरदार  मितव्ययिता  उपायों  को  लागू  करना  ,

 (3)
 स्टाफ  द्वारा  अधिक  उत्पादकता

 कौर  कार्यकुशलता  ;

 (4)  सर्वोपरि  भत्ते  की  भ्रदाषगी  में  कमी  ;  ak

 (5)  कुछ  शभ्रलाभप्रद  विमान  सेवाओं  में  कमी  करना  |
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 (a)  र  कारपोरेशन  का  oe  निरन्तर  प्रयास  रहता  है  कि  इसकी  उत्पादता

 कार्यकुशलता  में  सुधार  हो  शौर  इस  प्रकार  अच्छे
 वित्तीय

 परिणाम  प्राप्त  हों  ।

 Functioning
 of  Banks  in  Bihar

 goo.  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  banks  functioning  in  Bihar  prior  to  bank  nationalisation  and  the  total
 capital  and  reserves  thereof;

 (b)  the  extent  to  which  their  number  and  capital  and  reserves  increased  after  the  nationa-
 disation  of  banks  and  what  is  their  present  capital  and  reserves;  an

 c)  comparative  figures  of  the  bank  deposits  vis-a-vis  the  amount  of  loan  given  to  the
 people  before  and  after  the  nationalisation  of  banks

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  &  (b)  On  the  eve  of  bank  nationalisation  i.e.  July  19,  1969,  17
 commercial  banks  had  274  offices  in  Bi  On  31-12-1975,  the  number  of  commercial  banks

 |  increased  to  21  and  their  branches  to  2819  in  that  State.  The  total  capital  and  reserves  of
 the  commercial  banks  operating  in  Bihar  increased  from  Rs.  80,50  1  akhs_  as  at  the  end  of
 December,  1968  to  Rs.  140,79  lakhs  as  at  the  end  of  December,  1974.

 c)  The  figures  of  deposits,  advances  andinvestments  of  the  commercial  banks  in  the  State,
 as  at  the  end  of  June,  1969  and  March,  1975  were  as  follows:

 emt

 Advances As  at  the  end  of  Deposits  Investments *

 (Amount  in  lakhs  of  rupees)

 june,  1969  169,36  52327  15.42

 कि  क March,  1975  549576  245399  82,00

 *Investments  include  those  in  securities  of  State  Government  and  State  Level  Bodies  and
 ain  shares  and  debentures  of  Joint  Stock  Companies.

 जापानी  समुद्री  उत्पाद  के  एक  शिष्टमंडल  को  भारत  यात्रा

 901.  श्रीमती  पावती  कृष्णन :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  मैकग्रा  सदस्यीय  जापानी  समीप  उत्पाद  सम्बन्धी  एक

 मंडल  ने  भारत  की  यात्रा  को

 यदि  तो  उनको  यात्रा  का  प्रयोजन  क्या  था  ;

 (7)  क्या  भारतीय  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  की  बैठक  को  सम्बोधित

 करते  हुए  इस  शिष्टमंडल  के  नेता
 जापान

 में  भारतीय  समुद्रीਂ  उत्पादों  के  लिए  एक  asst

 मण्डी  होने का  संकेत  दिया  था  ;  श्र

 (7)  तो  इस  बारे  में  सब  तक  क्या  कार्यवाही  ककी  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा

 जो
 हां

 ।  1976  में  मद्रास  में  हुए  द्वितीय  समुद्री  खाद्य  व्यापार  मेलों  में  भाग

 लेने  के  लिये  ।
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 तथा
 मद्रास  में  हुए  द्वितीय  समुद्री  are  व्यापार  मेले में  ea  उत्पाद

 निर्वात  विकास  प्राधिकरण  grat  आयोजित  दी  व्यापार  सम्मेलनों में  जापानी  शिष्टमंडल ने

 भाग  लिया
 ।

 उन्होंने  जापान  में  समुद्री  उत्पादों  की  बढ़ती  हुई  मांग  सम्बन्ध  में  निर्यातकों

 के  साथ  सम्मेलन  में  तथा  साथ  ही  दूसरे  स्थानों
 पर

 बातचीत  की
 ।

 समुद्री  उत्पादों
 के

 जापानी  बाजार  का  लाभ  उठाने  के  लिये  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 दक्षिण  कोरिया  सरकार  के  साथ  व्यापारिक  समझौता

 902.  सरदार  स्वर्ण सोनी  :

 भी  एस०  To  मुरुगनन्तम  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  कोरियाई  सरकार  के  साथ  किसी  व्यापारिक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किये  गये  हैं  ;  ak

 यदि  तो  किन-किन  वस्तुओं  को  आयात  कौर  निर्यात  किया  जायेगा
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप

 :  जी  1

 1974  #1

 दो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  जिनमें  दोनों  रोक  से  निर्यात  तथा

 प्रांत  के  लिये  उपलब्ध  वस्तुए  दर्शाया  गई  हैं  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या

 एल०  eto  10474/76]  |

 दक्षिण  पूर्व  एशिया  at
 वरतुझ्रों

 का  निर्यात

 903.  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  क्या  वाणी  मंत्री  ag  बताने  की  got  करेंगे  कि

 बाजार  >
 क्या

 दक्षिण  ga  एशिया  में  भारतीय  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  लिये  कोई  निर्यात

 शौर @  bd

 यदि  तो  हमारे  माल  के  लिये  वहां  बाजार  तैयार  करने
 के  लिये  क्या

 कदम  उठाये गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्र/लय  में  उफ् मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी

 पुर्व  एशियाई  देशों  को  इंजीनियरी  माल  के  निर्यात  उत्तरोत्तर  बढ़  रहे  हैं  प्रौढ़  1971-72:

 के  32.87  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1974-75  में  92.  80  करोड़  रुपये  तक  जा  पहुंचे

 हैं  ।

 इंजीनियरी  निर्यात  dade  परिषद्‌
 ने  दक्षिण od  एशियाई  देशों  को  भारत

 के  निर्यातों  पर  नजर  रखने  के  लिए  सिंगापुर  तथा  मनीला  में  अपने  विदेश  कार्यालय  स्थापित

 किये  हैं  ।  वहां  नियुक्त  विदेश  अधिकारी  अपने  संवर्धन  प्रयत्नों  के  सिलंसिले  में  अपने  अधिकार

 क्षेत्र  में  खाने  वाले  देशों  का  बराबर  दौरा  करते  रहते  हैं  ।  ग्रन्थ  उपायों  में  ये  शामिल  हैं

 विदेशी  खरीदारों  के  साथਂ  सम्पक  स्थापित  बढ़िया  इंजीनियरी  माल  की  सप्लाई  के

 सम्बन्ध  में  भारत  की  क्षमता  की  ख्याति  सम्भाव्यतापू्ण  पूछताछों  के  सम्बन्ध  में

 अनुवर्ती  कार्यवाही  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  aris  ।
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 हथकरघा  वस्त्रों  का  नियति

 904.  श्री  पो०  गंगादेवी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  हथकरघा  वस्त्रों  के  निर्यात  के  बारे  में  वब  1976-77  में  नकद

 सहायता  देने  सम्बन्धी  किसी  नई  होती  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  यह  नीति  देश  में  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  रूई  मूल्यों  के  बीच  के  धनन्तर  पर

 आधारित  होगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हैं  रोक

 क्या  at  1975-76  की  तुलना  में  अब  197677  वे  दौरान  हथकरघा
 दस्तों  निर्यात  में  कोई  विधि  होगी  ?

 वाणिज्य  मतलब  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  )  से  (7)  सरकार

 हथकरघा  सूती  वस्त्र  के  नियामतों  पर  प्रत्यक्ष  रूप  में  कोई  नकद  सहायता  नहीं  देती  है  ॥

 भारतीय  सुती  मिल  संव
 एक

 निर्यात  प्रोत्साहन  योजना  चलाता  है  जिसके  orate

 हथकरघा  निर्वात  भी  at  जाते  हैं  ।  1976-77  के  लिए  इस  योजना  के  लिए  सरकार  के

 अंशदान  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)
 जी

 हां
 ।  वर्ष  1976-77  के  लिए  हथकरघा  सुती  वस्त्रों के  121  करोड़

 रुपये  के  निशांत  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए  हैं  जबकि  1975-76  aj
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 लिए  97.50  करोड़

 रुपये  के  निर्वात  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  ।

 पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  वाई नाल  का  विकास

 905.  श्री  बिक  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्ण

 करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  fart  पांचवीं  योजना  के
 दौरान  केरल  में  स्थित  वाईनाड

 को  प्रमख  aden  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  का  है  ;  ौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पर्यटन
 शौर

 नागर  दिखाना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल
 ्र  अभी  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  केरल  स्थित  वाईनाड  को  प्रश्न  केन्द्र  के  रूप  मेँ

 विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  केरल  सरकार  ने  झ्र पनी  पांचवीं  पंच  वर्षीय

 विकास के योजना  में  वाई नाड़  में  सुविधाओं के  लिये  5  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।

 अ्रन्तद  दिया  विमान  सेवायें

 906.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  पटन  ate  नागरे  दिखाना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  श्रन्तदेशीय  विमान  सेवाय  बढ़ाने  का  विचार  कर  रही  है
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 pia

 यदि  तो  क्या  देश  सब  से  बड़  राज्य  होने  के  नाते  उत्तर  प्रदेश  का

 gan  विशेष हुक  है  कौर

 सरकार
 का  विचार  लखनऊ  से  छोटे  विमानों  द्वारा  सर्विस

 आरंम्भ  करके  उन  नगरों  सहित  जिनमें  ot  विमान  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  महत्वपूर्ण

 नगरों  को  इससे  जोड़ने  का  है  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रो  (at  राज  mit

 इंडियन  एयरलाइंस  जोकि  देश  में  अ्रन्तदेशीयਂ  विमान  सेवायों  का  परिचालन  करती  है

 इन  सेवाओं  मे  वृद्धि  के  प्रश्न  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  वे

 कई  नगरों  में  विमान  सेवा  की  व्यवस्था  है  ।  इस  राज्य  की  ग्राम  अ्रधिक  स्थानों  को  विमान

 सेवा  से  जोड़  जाने  को  मांग  पर  कारपोरेशन  द्वारा  अपने  विमान-बेड़े  की  स्थिति  तथा  साथ
 ban

 ही  साथ  fasta  सेवा  परिचालन  की  लागतों  जोकि  विमानन  इंधन  मूल्य में  हुई

 के  कारण  काफी बढ़  गई  है  ,  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  रूप से  विचार  किया  जायेगा

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भारतीय  श्रौद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगंध  का  कार्यकरण

 907.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  प्रौद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  के  निदेशक  धोखे  ने  निगम

 aire  इसके  सहायक एककों  के  कार्यकरण पर  विचार  करने  के  लिए  एक-सदस्यीय  समिति की  नियुक्ति

 की  है  जिसे  यह  अधिकार  भी  होगा  कि  वह
 सहायक  एककों

 द्वारा  आई  श्रार०  सी०  श्राई०  के  ऋणों

 और  उनके  उपयोग  के  ब्यौरों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपनी  परामशंदात्री  फर्म  fara  करें

 कया  इस  ट्रक  की  समीक्षा  समिति
 की

 नियुवित  सरकार की  74.0  सहर्मात  से  की  गई  थी

 अर

 इस  समीक्षा  समिति  के  निदेश  पद  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  a

 रुगण/बन्द  पड़े  औद्योगिक  एककों  के  पुनरुजजीवन/पुर्ननिर्माण  में
 सहायता

 प्रदान  करने  की

 दिशा  में  भारतीय  attire  पुर्ननिर्माण  निगम  लिमिटेड  को  ग्रोवर  प्रभावी  साधन  बनाने  के  उद्देश्य

 इस  निगम  के  निदेशक  बोड़  ने  निगम  के  कार्यपालन  की  समीक्षा के  लिए  एक  ऐसा  स्वतंत्र  निकाय

 स्थापित करने  की  आवश्यकता  महसूस की  जो  इस  निगम  के  काम  काज  की  जांच  करे  ग्राम  इसमे

 सुधार  के
 उपाय  सूझाय  |  तदनुसार  इसने  एकएक-सदस्यीय  समिति

 की
 स्थापना  की  जिसे

 परामर्श  दातों  की  सहायता  भी  प्राप्त  है  ।  सरकार  को  इस  निर्णय का  पता  है  ।

 इस  निगम  के  निदेशक  ate  द्वारा  भ्रनुमोदित  समीक्षा  समिति  के  निदेश-निबन्ध

 {ard  ग्राफ  निम्नलिखित

 (1)  भारतीय  प्रौद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  के  कार्यचालन  की  समीक्षा  करना  यह

 मूल्यांकन  करना  कि  इस  निगम  के  रुग्ण  औद्योगिक  एककों के  पर् ना निर्माण  के  उस

 सके  लिए  इसका अ्रादेश को को  पूरा  करने  में  कहां  तक  सफलता  प्राप्त  की

 गठन  किया  गया  था  ।
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 (2)  अब  तक  अनुमानित  सिद्धांत  site  प्रक्रियायें  कहां  तक  संतोषजनक  रहीं  तयबा
 ये  संतोषजनक  रूप  से  क्रियान्वित  की  गई  इसका  मूल्यांकन  करता

 ।

 (3)  पुर्ननिर्माण  के  लिए  जो  नीति  अपनाई  गई  ate  इसके  कार्यान्वयन  में  जो  कार्रवाई

 की  गई  उसकी  खामियों  का  पता  लगाना  दौर  यह  निगम  अपना  काय  प्रभावशाली

 ढंग  से  कर  इसके  वास्ते  नीति  ak  काय  चालन  तकनीकों  में  सुधार  के  उपायों

 की  सिफारिश  करना  ।

 (4)  निगम  के  संगठनात्मक  ढांचे  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  करना  तथा  वित्तीय  तकनीकी

 प्रबंध  at  विपणन  के  क्षेत्रों  में  इसकी  आन्तरिक  क्षमताश्रों  को  सुदृढ़  बनाने

 सहित  इसके  गठन  में  उपयुक्त  festa  की  सिफारिश  करना  ।

 (5)  निगम  किए  जाने  वाले  मूल्यांकनों  की  समीक्षा  करने  के  उदेश्य  इस  की

 सहायता  पाने  व।ले  कम  से  कम  कुछ  एककों  के  कार्यचालन  का  अध्ययन  करना
 |

 (6)  वाणिज्यिक  वित्तीय  संस्थानों  तथा  बाहर  के  तकनीकी  at  प्रबंध  प्राधिकरणों

 र  विशेषज्ञों  के  साथ  घनिष्ठ  तथा  कौर  प्रभावी  समन्वय  स्थापित  करने  के  उपायों

 की  रूपरेखा तैयार  करना  ॥

 7)  निगम  के  का  चालन  के  उन  wer  पहलुप्रों  का  ena  करना  जिन्हें  यह  समिति

 इसके  कार्यचालन  के  मूल्यांकन की  दृष्टि  से  आवश्यक समझे  |

 Vending  Contracts  awarded  at  Palam  Airport

 909.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 to  State:

 (a)  whether  vending  contracts  for  several  items  were  awarded  at  Palam  Airport,  Domes-
 tic  and  International  wings,  in  1975;  an

 (b)  ifso,  thenamesof  the  items  for  which  contracts  were  awarded  and  the  amount  Govern-
 ment  received  from  each  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Statement  giving  the  requisite  information  is  enclosed.  [Placed  in  the  library.
 See  No.

 राज्यों  दारा  श्रोवरड्राफट  निकालना

 910.  श्री  Fo  रावण  रेड्डी  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  ने  कितना  श्रोवरड्राफ्ट  निकाला  है  ;

 क्या  रिजेंट  बैंक  श्राफ  इंडिया  ने  किसी  राज्य  को  अधिक  राशि  निकालने के  बारे  में

 चेतावनी  और

 क्या  पिछले  वर्ष
 की

 तुलना
 में वष  1975-76

 के
 दौरान  इस  स्थिति  में  कोई  सुधार
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 दिस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  :  1  1972

 से  शुरू  की  गई
 भ्ोवरड्राफ्ट

 विनियमन  स्कीम  के  ford  बैंक  से  लिए  गए  श्रोवरड्ाफ्ट  को

 बजट-साधन  नहीं
 जा  सकता  प्रौढ़  यदि  fi वा  ai  रंध

 ae
 य  द्वारा  fad  बेक  से  लिए  गए  श्रोवरड्राफ्ट

 का  लगतार सात  कांथंदिवसों  हक  anna  न  किया  तो  उस  राज्य  को  की  जाने  वालीं

 झंदायशियों  को  रोका  जा  स्वत  रिजर्व बैक  राज्य  सरकारों  को  उनकी  दैनिक  रोकड़-बाकी

 की  स्थिति  की  सूचना  देता  रहता  है  कौर यदि  कोई  राज्य  सरकार  अपन  खाते में  जमा  रकम  से

 अधिक निकाल  लेती  है  तो  रिजवी बैंक  उसे  श्रोवरड्राफ्ट की रकम चुकता की  रकम  चकता  करने  के  लिए  तत्काल

 कदम  उठाने की  सलाह  देता है  ।

 न्र प्रदेश  श्रम  प्रौढ़  मेघालय  को  छोड़  कर 1975-76 के  वर्ष  में  (8  ज  1976  तक े)

 सभी  राज्यों नें  कभी  कभ  अपनें  खाते  की  रकम  से  alas  रकम  निकली थी  ।  लेकिन  अ्रधिकतर

 मामलों  राज्य  सरकारों  ने  7  दिनों  के  अन्दर-ग्रन्थन अपने  खातों  में  रकम  जमा  करा  दी  थी  ।

 भ्रोवरड्रोपट  से  राज्य  सरकारों की  रोकड़-बाकी  की  दैनिक  स्थिति  का  पता  चलता  है  कौर

 इसलिए  उनका  उल्लेख  किसी  रख  विशेष  के  सजदा  में  ही  किया  जा  सकता  पूरे  वर्ष  भरके  लिए

 नहीं  ।  राज्य  सरकारों  Hamas  रोका-बाकी  की  31  1976  की  स्थिति  का  पता  वित्तीय

 ay  के संभम,प्त  होने  के  बाद  हूं  लेगगा  ।  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  1975-76 में  स्थिति

 में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  सुधार  gare  |

 विदेशी  मुद्रा  तर क्षण  तथा  तस्कर  गतिविधियाँ  निवारण  ध्रधिनियम  के  श्ररतगंत

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यतीत

 911-  श्री  भोगेन्द्र  AT:  बया  faa  मंत्नी  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तरकर  गतिविधियां

 निवारण  अधिनियम  के  भ्रन्त्गत  गिरफ्तार  किए  गए  व्यवसायों  के  बारे  में  9  1976  के

 अता रां क्ति  ott  संख्या  370  कैं  उत्तर  के संबंध  में थंह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आन्तरिक  आपातस्थिति  की  घोषणा  से  पूर्व  तथा  बाद  जिन  व्यवसायों  को  नजरबंद

 गिरफ्तार  किया  गया  था  उनमें  से  ब्, क्ति ने  भ  बंदी  हैं  तथा  कितने  व्यवसायों  की  रिहा

 किंया  गयो  है  तथा  उसके  क्या  कारण  ;  ale

 क्या जिन  296  व्यक्तियों  को  नजरबंद  किया  जाना
 उन्हें  इस  बीच  नजरबंद किया

 गया  है  कौर  यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं
 ?

 राजस्व  गौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुम'र  संघर्षी )  व
 1975 के  दौरान  (1-1-75 से  31-12-75  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण

 प्रौढ़
 तस्करी  क्रिया  कलाप

 निवारण  अधिनियम  1975  के  उपबंधों  के  अधीन  नजरबंद  किए  गए  1207  व्यक्तियों में

 6-3-76  की  स्थिति  के  1108  व्यवित  अभी  भी  नजरबंद  98  व्यक्तियों  को  रिहा

 कर  दिया गया  था  कौर  1  व्यक्ति  की  मृत्य  हो  गयी  थी  ।  रिहा  किए  व्यवसायों  का  ब्यौरा  alk  उसके

 कारण  नीचे  दिए  अनुसार हैं
 :--

 (i)  संबंधित  सलाहकार  बोले  की  राय  के  अधार पर पर
 70

 (ii)  रिट  याचिकाओं  संबंधी
 काय  वाही  में  उच्च

 न्यायालयों  द्वारा  दिए  गए

 आदेशों के  भ्राता  पर  17

 (iii)  नजरबंदी
 की

 waft  होने पर
 2

 (iv)  थ

 40
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 (v)  राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रमण  ग्रामीणों  पर  नजरबंदी  आदेशों  को  रह  किया

 जाना

 1-1-1976  की  स्थिति  के  जिन  296  व्यक्तियों  को  प्रमी  भी  नजरबंद

 किया  जाना  उनमें  से  6--3-1976 तक  46  व्यक्ति  नजरबंद  किए  जा  चुके  हैं  ।  शेव  250

 ब्यक्ति  गिरफ्तार  होने  से  बच  रहे  हैं  ।

 Scavenging  Staff  and  Watchmen  in  Nationalised  Banks

 912.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has:  been  drawn  to  the  news  iten  published  in  the  Hindi  daily
 *Janyugਂ  dated  12th  February,  1976  that  the  scavenging  staff  and  watcamen  in  the  nationalised
 banks  are  still  Kept  on  comtract  basis;  an

 (0)  the  scheme  of  Government  for  abolishing  this  practite  ?

 The  Minister  of  State  Incharge  of  Department  of  Revenue  &  Banking  (Shri  Pranab
 Kumir  Mukherjee):  (a)  Government  have  seen  the  report.  The  public  sector  banks  have
 reported  that  Normally  they  employ  r  Staff  on  full-time/part-time  ;basis  for  sweeping  and
 cleaning  and  for  watch  and  ward  work.  However.  some  of  the  banks  have  reported  that  for
 cleaning  some  of  their  offices/buildings.  particularly  in  छुपाया-ड  buildings,  waich  call
 for  specialised  jobs,  such  work  is  given  on  coMtract.

 (b)  The  Cetttral  Advisory  Contract  Labour  B>ard  established  urder  the  Con  tract  Labour
 (Regulation  and  Abolition)

 Act.  1970
 15  alreay  Seized  of  the  matter.

 कालका  विमान  सेवा  को  भारत  के  ऊपर  उड़ान  करने  को  ऋतुमति  देना

 913.  सरदार  भहेनसिंहू  गिल  :
 क्या

 पर्यटन  और
 नागर  दिखाना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  प्रौढ़  ब्रिटेन  की  सरकारों  में  कामकाज  विमान  सेवा  को  भारत  के  ऊपर

 उड़ान  करने  की  अनुमान  देने  के  बारे  में  बातचीत हुई  थी  ;  झ्र

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 फ्यंटन  फिर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :
 हां

 ।
 इस  मामले  को  भारत

 स्थित  ब्रिटिश  उच्च  युक्त  ने  भारत  सरकार  के  साथ
 उठाया

 था  ।

 भारत  सरकार  कामकाज  विमान  द्वारा  भारत  के  उपर  से  होकर  सुपरसानिक  उड़ानें

 करने  पर  सहमत  नहीं  हई  है  ।

 तमिलनाडु
 में  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 914.  श्री  एम०  कता मुत्तु  :  क्या
 वाणिज्य

 मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  क्रि
 :

 क्या  तमिलनाडु  में  नौ  कपड़ा  मिल  श्रमिक  अ्रत॑ तोष  के  कारण  बंद  हो  गई  हैं  ;

 )  यदि  होता  श्रमिक  अ्रसंतोष के  कया  करण  हैं  ;

 के  बंद  होगे  के  कार  कुल  कितने  जे  बेंसेजगार  हो  गए  हैं  ;

 al
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 a  feet
 में

 कामिक
 संघों

 की
 समन्वय  समिति  ने  यह  मांग  की  है  कि  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  इन  मिलों  को  शीघ्र  अपने  अधिकार में  ले  ले  ;  ak

 (=)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :
 बताया  जाता  है  कि  इस

 समय  तमिलनाडू  में  श्रनिक  शांति  के  करण  कोई  कपड़ा  मिल  बन्द  नहीं ई  ।

 से  (=)  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्कर  गतिविधियां  निवारण  श्रधिनियस के  .  नज़र बन्द

 व्यक्तियों के  मामलों  पर  पुनर्विचार

 915.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  सरकार  ने

 उन  व्यक्तियों  के  मामल
 पर

 पुनर्विचार  करने  के  लिए  कथा  व्यवस्था  की  है  जिन्हें  श्रान्त  रिक  सुरक्षा

 विदेशी  मुद्रा  सं  रक्षण  तथा  तस्कर  गतिविधियों  निवा  रण  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार  किया  गया  था
 ।

 राजस्व  झर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  >  faeurr

 मुद्रा  संरक्षण  शौर  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  1974  के  उपबंधों  के  अधीन  नजरबंद

 व्यक्तियों  के  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिये  विशिष्ट  व्यवस्था  इसी  अधिनियम  की  घारा  9  (3)

 (3)  के  अधीन  की  गधी हुँ  ।  उसी  अधिनियम की  9  (3)  के  ग्रीन राने  वाले

 मामलों  की  संबंधित  सरकार  द्वारा  उन  व्यक्तियों  से  परामर्श  करके  समीक्षा  की  जाती  जो  उस  सरकार

 द्वारा  इस  बारे  में  नामांकित  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश है  अथवा  रहा  है  अथवा  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीश  के  रूप  में  नियुक्त  किय  जानें  के  लिये  योग्यता  प्रप्त  धारा  (3)  के  अधीन  कैदियों

 के  wT at की  स्वयं  सं  घित  सरका र  द्वारा  4  माह  से  alee  के  भ्रन्तराल  में  समीक्षा  की  जाती  राज्य

 सरकार  /  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  अथवा  उसके  अधिकारियों  के  areal  के  wells  नजरबंद  व्यक्तियों

 द्वारा  अथवा  उनकी  ्र  नजर बन्द दी  के  ग्रा देशों  के  विरुद्ध  किये  गये  अ्रभ्यावेदनों  पर  राज्य  अरब

 केन्द्रीय  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  एक  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  |  केन्द्रीय  सरकार

 उसके  अधिकारी  के  alert  वां  अधीन  नजरबंद  किये  गये  व्यक्तियो ंसे  प्रिया  उसकी  जोरसे  प्राप्त

 अभ्यावेदनों  पर  नजरबंद  करने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  जो  व्यक्ति  एक  वर्ष  अथवा  उससे  अधिक  के  लिये  नजरबंद  उन  सभी  के

 मामलों  की  सामान्य  तौर  पर  समीक्षा  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  |

 आयकर  के  भुगतान  का  रिकार्ड

 916.  श्री  इमाम  द  सँकरा
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि
 भ्रधिकांश  मामलों

 में
 करदाताओं  का  श्रेयस्कर

 भुगतान  का  feats  अ्र्यतन  नहीं  है  तथा  विभाग  करदाताओं  को  नोटिस  जारी  जिन्हें  टाला  जा

 सकता
 उनके

 द्वारा  स्वयं  ब्यौरा  देनें  का  अवरोधक  कर  रहा  है  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार का  इस  मामल  म॑
 च  sy

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार है  ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  दिमाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुं खर्ज ों  )
 :

 निर्धारितियों gro  की  गई  झ्रायकर  की  असामियों के  साधारणतया ठीक  तरह  से  रखे  जातें  हैं  /

 42



 29
 1897  )  लिखित

 उत्तर

 फिर  कुछ  मामलों  जिनमें  अदायगी  चालान  grat  कार्यालय  में  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  होते

 सत्यापन  के  लिये  कर  निर्धारतियों  से  अपनी  चालान  की  प्रतियां  प्रस्तुत  करने  का  प्रन रोध ्य
 किया  जाता

 ऐसा  इसलिए  किया  जाता  है  कि  जिन  मामलों  में  अदायगी  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  उन

 में  वसूली  की  काय  वाही  आरम्भ  नहीं  की  जाये  झ्र ौर  उससे  होने  वाली  परेशानियों  से  बचा  जा  सके  ।

 कर  दीवारों को  परेशानी  से  बचाने  के  रिकार्डों  के  उचित  रख  रखाव  are  सभी  कर

 झदायगियों के  समायोजन  को  सुनिश्चित  करने  के  बाबत  झनुदेश जारी  किये  जा  चुके

 फटे  पुराने  नोट  बदलने  के  मामले

 917.  श्री  जगन्नाथ  मिथ  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 29  1976  को  रिज  बैक  श्रॉफ  इंडिया  के  पास  फटे  पुराने

 नोट  बदलने  के  कितने  मामले  विचाराधीन  ark

 सरकार  ने  इ  न  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुशीला  :  भारतीय  रिजवी  बेक  के

 विभिन्न  कार्यालयों  में  29  1976  फटे-पुराने नोट
 बदलने

 के  41,  495
 मामले

 विचाराधीन

 थे  |

 भारतीय  रिज  बैक  वीणा  राघीन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  कई  उपाय

 किए  हैं  ।  दावा  अनुभागों  के  लिए  afar  कर्मचारियों  की  मंजूरी  दी  गई  है  और
 .

 गोहाटी  तथा  जयपुर  बैक  के  उप  कार्यालयों  में  दावा  भ्रनुभाग  खोलने

 के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  भारतीय  ford  बैंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  बैकों  के

 नाम  हिदायतें  जारी  कर  दी  हैं  कि  वे  अपनी  सभी  arena  में  ऐसी  सुविचारों  का  प्रबन्ध  जिससे  वहां

 मामली  कटे  फटे  नोटों  के  ग्र लावा  उन  नोटों  को  भी  बदला  जा  जिनके  दो  टुकड़े  हो  गए  हो  लेकिन

 जिन्हें  एक  ही  नोट  के  दो  हिस्सों  के  रूप  में  से  पहुचाना  सकता  सभी  डाक

 व  तार  विभाग  के  कार्यो  तथा  रेलवे  को  कहा  गधा  है  कि  वे  देय  की  अ्रदायगी  में  रूप  में  मामूली

 कटे  फटे  अथवा  बुरी  तरह  से  मैले  नोट  भी  ले  लिया  करें  ।  जन  साधारण  को  पेश  कराने  वाली  मुश्किलों

 कम  करने  के  लिए  कम  नोटों  वाले  गमलों  को  निपटाने  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 पर्यटक  श्राकषण  के  स्थानों  में  भिखारी

 918.  श्री  के०  सु र्थ नारायण  :  कया  पर्यटन  कौर  नागर  दिशा  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पर्यटन  श्रावण  के  स्थानों  में  घूमने  वाले
 भिखारियों  की  समस्या

 अर  गया  है  ;  wiz

 यदि  तोनस  समस्या  के  निराकरण के  लिये  कया  कांयं  वाही  की  गई  है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :

 पर्यटकों  के  लिये  श्राकबेण  के  स्थानों  पर  भिखारियों  की  समस्या  का  उन्मूलन  करना

 संवन्धित  राज्य  सरकार ँ  का  उत्तरदायित्व  पर्यटन  विभाग  समय  समय  पर  राज्य  सरकारों

 को  स्मरण  कराता  रहा  है  एवं  उन  से  प्रा ग्र हु  वेक  अनुरोध  करता  रहा  है  कि  समस्त  राज्य  सरकारो
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 गए
 प्रधान  मंत्री  के

 9
 अगस्त  1971 के  पत्र  में  निहित  ग्रनुददे

 शॉ
 को

 दृष्टि
 में

 रखते  हुए  अपने  अपने  राज्यों
 में  पर्यटन  महत्व  के  स्थानों  के  ara  पास  से  इस  समस्या  के  उन्मूलन  के  लिए  तत्काल  एवं

 प्रभावी
 उपाय  करें  ।

 राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होने  अपने  sat  संबंधित  पुलिस  अधीक्षकों  को  निर्देश
 दे  दिए  हैं  कि

 वे
 पर्व  तर्कों  के

 लिये  ज प्राकषण  के  स्थानों  को  भिखारियों  शादी  से  मुक्त  रखने  के  लिए  अपने

 अपने  राज्यों
 में  पर्यटक  के  स्थानों

 पर  पुलिस  कांस्टेबल  तैनात  करें  ।

 यद्यपि  भीख  मांगना  एक  सामाजिक  तथा  ग्रामीण  समस्या है  प्रौढ़
 पर्यटक  महत्व के  स्थानों  को

 भिखारियों  से  मुक्त  रखना  राज्य  प्राधिकारियों  का  एक  सामान्य  गतंव्य  तथापित  पर्यटन  विभाग  सभी

 संबंधितों  को  इस  संबंध  में  उपयुक्त  कार्यवाही  करन ेके  लिये  प्रे  रित  करने के  ग्रसने  प्रयत्न  जारी  रखेगा  |

 उत्तर  देश  के  जिले  में  छोटी  सिचाई  योजवाश्रों  के  विश्व  बेक  से  सहायता

 919.  श्री  शार ०  Fo  सिन्हा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उत्तर  प्रदेश  के  फे  नाबाद  जिले  में  छोटी  सिचाई  योजना  क़े  लिए  विश्व  बैक  की सहायता  की

 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है

 छोटी  सिचाई  योजना  के  श्रन्तगंत  किसानों  को  विश्व  बैक
 की

 सहायता  का  वितरण  करने

 के  लिये  निर्धारित  तारीख  क्या  थी  art  28  1976 तक  वास्तव  में  कितनी राशि  वितरित  की

 ;

 निर्धरित  तारीख  तक  की  राशि  वितरित  न  किये  जाने  के  क्या

 हैं  ;  अनार

 वितरण  का  लक्ष  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  गौर  इस संबंध  में  विशेष

 व्कायंवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री
 :  शायद  माननीय  सदस्य  का  संकेत  उत्तर  प्रदेश

 ऋण  करार  को  प्रोर है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास संघ  के  साथ  8  जन  1973  को  किया  गया  ati  इस

 करार  में  उत्तर  प्रदेश  पूर्वी  भाग  14  जिलों  जिनमें  फैजाबाद  जिला  भी  शामिल है  ,  किसानों

 द्वारा  छोटे  सिचाई  कार्यों में  प  जी  लगाने के  3  ala  कार्यक्रम  के  वित्तपोषण  के  लिए  380  लाख  ग्र मरी की

 डालर  के  एक  कण  की  व्यवस्था  की  गई  ऋण  करार  में  फर्जाबाद  जिले  लिए  खास  तौर  पर  कोई

 राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 आर  इस  परियोजना  के  समाप्त  होने  की  तारीख  31  दिसम्बर

 अ्राशा है कि कि  ऋण  की  राशि  उस  तारीख  तक  वितरित करदी  जाएगी  ।  फैजाबाद  जिलें  में

 अभि  विकास बेक  ढारा  29  फरवरी  ,  1976 तक  1.  79  करोड़  रुपए  की  राशि  वितरित  की  गई  थी  |

 फिटसन-छालों के  लिए  निर्यात  राज-सहायता

 920.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्वात  राज  सहायता  से  पटसन  मिलों
 को

 कोई
 लाभ

 नहीं  होता  है  ;

 «Ah 4



 19  1976  लिखित  उत्तर

 दह
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  त  नन  THI पक् या हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपदेशो  विश्वनाथ  प्रताफ  :  तथा  हमारे  निर्यातों

 को  ग्रो र  ग्रघि क  प्रतियों  ती  बनने  के  लिए  सरका र  द्वारा  जो  विभिन्न  उपाय  अपनाए  गए  हैं  उनके  फलस्वरूप

 पटसन  मिलों  को  भी  लाभ  सुग्रा  है

 Indians  having  accounts  in  Foreign  Countries

 921.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  Government  have  launched  a  campaign  to  locate  bank  accounts  in  foreign
 countries  of  persons  living  in  India  permanently;

 last  one  year;  and
 (b)  the  number  of  show-cauSe  Notices  issued  to  such  persons  in  various  States  during  the

 c)  the  amount  remitted  from  abroad  to  banks  in  Delhi.  U.P.;  Haryana  and  Rajasthan
 during  the  last  one  year  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam):  (a)  Under  the  Foreign  Exchange

 Regulation  Act.  1973.  Banks  accounts  in  foreign  countries  can  be  ाा217 [द् टते  by  persons  resident
 in  India.  Only  with  the  permission  of  the  Reserve  Bark  of  India.  The  Eaforcement  Directorate
 of  the  Department  of  Personnel  &  A.R.,  who  have  the  responsibility  to  detect  cases  of  violation
 of  Foreign  Exchange  Regulation  Act  and  proceed  against  the  offenders,  are  continuously  engaged

 holders  of  such  accounts.
 in  the  task  of  detecting  unauthorised  0878  Accouts  abroad  and  proceeding  against  the

 on  the
 b)  The  information  is  being  collected  by  the  E1forcement  Directorate  and  will  be  laid

 Table  of  the  House.

 (c)  Tne  figures  for  eacit  State  are  not  compiled  separately.  However,  the  figures  noted
 below  relate  to  the  States  waich  fall  within  the  jurisdiction  of  the  Reserve  Bank  of  India  branches
 at  New  Delhi  and  Kapur.  viz.  Delhi.  U.P.,  Haryana,  Rajasthan,  Himachal  Pradesh,  Jammu  &
 Kashmir,  Punjab  and  Mathya  Pratesh.

 (Rupees  in  crores)

 RBI.  R Year  Total
 New  Delhi  Kanpur

 1974  104°86  ही 5  ह  52  11038

 1975  2  किल  91  7°70  20861
 es

 2.  Tne  figures  represent  total  inward  remittances  inclusive  of  all  types  of  non-commercial
 as  well  as  remittances  excepting  proceeds  of  exports:

 3.  Tue  figures  for  1975  are  provisional  as  some  returns  received  from  the  Banks  are  being
 scrutinise?  by  the  ReServe  Bank  of  India.

 Exports  to  and  imports  from  USSR,  USA  and  UK

 922.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  please  Le d  to
 state  the  names  of  the  commodities  mainly  exported  to  U.S.S.R.,  U.S.A,  and  U.K.  as  also  the
 commodities  imported  from  them  during  the  last  three  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)  :
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 U.S.A.  U.S.S.R.  and  U.K.

 ITEMS  EXPORTED  (1972-73,  1973-74  and  1974-75)

 Handloom  Products.  Agriculture  and  Allied  Products.  viz.  Vegetable  Oil  (non  ~esSen  tial).
 Tobacco,  Spices,  sugar,  Fruits  and  vegetables.  Essential  oil,  perfume  an  vour  materials,
 and  plantations,  ores  anu  minerals  and  scrap.  Textile  fabrics  and  manufactures  (excluding  Coir
 and  Jute).  Leather  Items.  hides  and  skins,  Engineering  goods,  hancicrafts.  Wool  and  other
 animal  hair  ex  cept  human  hair),  Machinery  (non-electric),  Works  of  art,  collector’s  pieces  and
 antiques  an  ह  other  manufactures.

 Items  Imported.  (1972-73.  1973-74  and  1974-75)

 Wheat.  Cereals  utmilled,  Vegetable  oil  (non-essential),  Ores  and  minerals,  manufactures
 of  metals,  machinery  other  than  electric,  Electrical  machinery  apparatus  and  appliarces,  Trans-
 port  equipments,  Fertitilizers  manufactured  Rubber  mam  ufactures  ir.cluding  crude  rubber,  Paper
 aid  Paper  board,  pulp  and  waste  paper,  Pearls,  precious  and  semi-precious  stones,  (ur-worked
 or  workel)  Iron  and  steel,  Chemicals  elements  &  compounds,  Mecicinal  and  Pharmaceutical
 pro  luets,  Scientific,  metical,  optical,  measuring  and  controlling  instruments  &  apparatus,

 &  Citematographic  supplies.  Glay  construction  materials‘  Dyeing,  tanning  and
 colouring  materials.  Explosives  &  Pyrotechnic  products,  Souabeen  oil,  Musical  instruments
 and  accessories  thereof.

 Export  of  leather  goods

 923.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  plearcd  to
 state  :(a)  Whether  the  export  ofleather  goods  has  considerably  increase  d  during  the  last  two  years;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries  importing  these  goods  and  the  percentage  by  which  its
 export  has  increased  ;  and

 (c)  the  measures  taken  or  proposed  to  be  taken  to  step  up  the  export  of  leather  goods  and  to
 mike  this  industry  commercially  well  organised  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap  Singh)  :

 (a)  &  b)  Tne  major  countries  importing  leather  goods  from  India  are  Japan  ,  USA  ard
 West  Germany.

 Tae  export  of  leather  goods  increased  from  Rs.  6-17  crores  if!  1973-74  to  Rs.  12°83  crores

 during  1975-76  ,  registering  thereby  an  increase  of  about  107%

 (c)  Insentives/Promotional  Steps  taken  by  the  Government.

 The  following  are  the  measures  taken  or  proposed  to  be  taken  to  step  up  the  export  of  leather

 goods  and  to  make  this  industry  commercially  well  organised

 (i)  Import  r2pl2tishment  is  permissible  under  the  import  policy  for  Registered  Exporters
 against  the  leather  exports.

 (ii)  Air  freight  subsidy is  available  to  the  leather  goods  exporters  against  the  shipments  by  air

 Gii)  Compensatory  support  has  been  allowed  for  the  following

 (a)  Leather  Shoes  and  arments.
 (0)  Leather  chappals  an  Sandals
 (c)  Leather  shoe  uppers,  shoe  linings  and  leather  manufactures.

 (iv)  Duty  drawbackis  allowed  at  various  rates  toleather  andleather  manufactures  includir  g
 ootwear.

 (v)  In  pursuance  of  the  government  policy  to  encourage  more  exports  of  finished  leather  and

 leather  goods,  the  exports  of  semi-finished  hides  and  skins  have  been  brought  urder

 quotarestrictions  w.e.f.  ist  August,  1973.

 (vi)  All  manufacturers  of  Semi-finished  leather  can  install  capacity  without  fresh  Hcence  to

 manufacture  finished  leather  to  the  full  extent  of  theirlicensed  capaciy  of  Semi-finisked
 leather.
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 (vii)  List  of  chemicals,  dycs  and  leather  machirery  has  been  extended  to  cover  quite  a  large
 range  of  items/  products  to  be  imported  by  registered  exporters  against  their  REP
 lic2nces  without  having  to  go  DGTD  everytime.

 (viii)  Import  replenishment  percentage  for  import  of  machinery  and  dyes  has  been  increased
 over  the  existing  percentage.

 (ix)  STC  has  been  authorised  to  establish  5  Common  Facility  Centres,  Design  Cell,a  Sole
 plant  Leather  etc.  at  a  total  expenditure  of  Rs.  158  lakhs  at  various  States.

 (x)  Leather  Developm2nt  Corporation  under  the  control  of  Ministry  of  Industry &  Civil
 Supplies  is  bring  established  to  look  after  the  development  programmes  of  the  Leather
 Industry.

 (xi)  Finished  leather  and  leather  goods  including  footwear  has  been  included  in  the  list  of
 quilifying  industries  eligible  for  investment  allowance.

 Davelopmzat  of  Tourist  Centres  in  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan

 of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state  :
 924.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Shri.Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister

 (a)  Wheather  a  demand  has  been  made  for  developing  certain  important  historical  sites  in
 in  Madiaya  Pradesh  and  Rajasthan  as  tourist  centres  ;  and  if  so,  the  names  of  those  sites  ;

 (b)  whether  these  States  have  also  made  a  demand  for  developing  further  certain  existing
 tourist  centres  of  historicalimportance  ;  and  ढ  so,  their  names;  an

 (८)  the  steps  taken  by  Goverttment  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Surendra
 Pal  Singh  )  :(a)  to(c)  No  proposal  has  been  received  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh.

 Ti  State  Goveramnt  of  Rajasthan  suggested  the  integrated  development  of  Bharatpur  and
 Deg.  The  Government  of  Rajasthan  were  therefore  requested  to  prepare  a  comprehensive  scheme
 wiiichis  awaited.  Meanwhile,  the  Department  ofTourisgn  has  incurred  an  expenditure  of  Rs.
 3°69  lakhs  on  the  improvement  and  landscaping  of  a  part  of  the  approaches  from  the  railway
 station  to  the  Bird  sanctuary  and  the  Fort  at  Bharatpur  and  also  sanctioned  an  amount  of  Rs.
 4:94  lakhs  forimprovem2nt  of  the  road  from  Jaigarh  Fort  to  Nahargarh  Fort  near  Jaipur.

 A  proposal  to  expind  the  existing  Tourist  Bungalow  at  Jaisalmer  was  also  made  by  the  Govern.
 mint  of  Rajasthan  which  will  be  examined  subject  to  additional  funds  being  made  available.

 आयात  .  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 925.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  oe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सुन्नी  आधिक  कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयात  लाइसेसों  का  दुरुपयोग

 करने  सम्बन्धी  श्रमिक  श्री  रातों  को  रोकने  के  लिये  re  तक  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ;

 उनकें  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  रियायतें

 भेजी  गई
 हैं

 ;  ध् श्र गैर

 पश्चिम  बंगाल  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  sare

 तथा  निर्यात  अधिनियम में  संशोधन  करन ेके  लिए  एक  अध्यादेश  4  1975

 को  प्रख्यापित  किया  गया  था  ।  श्रंध्यादेश  का  स्थान  wa  आयात  त्या  निर्यात

 संशोधन  (1976  को  सं०  12 )
 ने  ले  लिया  संशोधित  अधिनियम
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 Written  Answers  Phalguna  20,
 1897  (Saka)

 रायात  निर्यात के  मुख्य  नियंत्रक  को श्रायातित  माल के  दुरुपयोग  ग्रोवर  आयात  लाइसेंस  प्राप्त  करने

 के  लिए  तथ्यों  को  गलत  रूप  में  प्रस्तुत  करने  से  संबंधित  श्रमिक  भ्रम  राधों  के  बारे  में  प्रभावी  ढंग  से

 वाही  करने  की  शक्ति  प्रदान  करता  है  ।

 orf AEE!  नकारियों  ने  28  मामलों वर्ष  1975-76  में  आयात  व्यापार  नियंत्रण

 में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  शिकायतें  भेजी  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  से  सम्बन्धित  केवल  एक  ही  मामला  है  ।

 बेक  कर्मचारियों  के  कार्य  के  घंटे

 926.  श्री  बसन्त  साठे  :  व्या  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  के  चीक  एक्जीक्यूटिव ों  ने  जैक  कर्मचारियों  के  कार्य  के

 समय  को  घंटों  से  बढ़ाकर  8  घंटे  करने  पर  विचार-विभाश  किया है  ;

 क्या  इस  मामले  में  बैंक  कर्मचारियों  के  साथ  परामर्श  करके  कोई  afar  निर्णय  किया

 गया है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमजोरियों  तथा  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  कार्यो  के  समय  हेतु  कोई  युक्तिसंगत  नीति  बनाने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली  कार्रवाही  का  स्वरूप  कया

 है  ?

 राजस्व  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  24

 1976  को  हुई  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यकारी  अधिकारियों  की  बैठक  में  जैक  के  कर्मचारियों

 के  काम  के  घंटे  बढ़ाने  का  एक  सुझाव  दिया  गया  ar

 कोई  अ्रंतिम  नीलेंथ  नहीं  किया  गया  है  ।

 ate  :  केन्द्रीय  सरकार  कौर  बैकों  में  कार्यालय  कम  नारियों
 के  प्रभावकारी  काम

 के  घंटे  शनिवार  को  छोड़कर  प्रति  दिन  ot  घंटे  हैं  किन्तु  बैंकों  में  शनिवार  श्रद्धा  कार्य  दिवस  है

 श्र  सरकार  महीने  के  दूसरे  शनिवार  को  छोड़कर  सभी  शनिवार  पुरा  वापर  दिवस  होते  हैं  |

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  का  प्रश्न  है  सरकार  के  पास  उनके  कर्मचारियों  के

 काम  के  घटों  के  बारे  में  नई  नीति  तैयार  करने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  बोसा  योजना

 927.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 पा

 करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरे  वेतन  war  ने  यह  सिफारिश  की  थी  वि  5  रुपए  का  भूगतान  करने  पर

 एक  सरकारी  कर्मचारी  5000  रुपए  की  पालिस  ले  सकता  है  प्रौढ़  यदि  वह  सेवा  निवृत  होता  है

 तो  उसे  वास्तविक  धनराशि  ब्याज के  बिना  वापिस  कर  दी  जायेंगी  ;
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 19  1976  लिखित  उत्तर

 यदि  at,  तो  उस  समय  यह  प्रस्ताव  किस  अवस्था  में  है

 क्या  अधिकांश  कर्मचारियों  की  उक्त  योजना  में  रुचि  हैਂ  जबकि  उनके  ज़०  सी ०

 एम०  के  प्रतिनिधियों
 के  व्यक्तिगत  मत  विभिन्न हैं  ;  कौर

 यदि  तोक्यो  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना को  कर्मचारियों  का  मत  जानने

 के  लिए  परिचालित  करने  शौर  उस  पर  निर्णय  लेने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुनील  :  से  तीसरे  केन्द्रीय वे
 आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  एक  बीमा  योजना  की  सिफारिश  की  जिसके

 प्रंतगंत  सेवा  में  रहते  हुए  5  रु०  प्रति  माह  म्रंशद! त  करने  सरकारी  कर्मचारी  की  मृत्यु  हो  जाने  पर

 उसके  परिवार  को  5,000  रु०  की  सुरक्षा  की  तथा  श्रधिवाधिता  श्रथवा  किसी  कारण  से  पद  छाोड़नेकी

 स्थिति  में  Sai ~8  द्वारा  अंशदान  की  गयी  वास्तविक  रकम  को  ब्याज  के  बिना  वापस  लौटाने  की  व्यवस्था

 थी  ।  कर्मचारी  पक्ष  के  प्रतिनिधियों  ने  सकता  परामर्श  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  इस  योजना  का

 इस  अधार  पर  राम
 न  नहीं  किया  कि  योजना  में  सेवा  के  दौरान  केवल  मृत्यु  का  ही  जोखिम  शामिल

 है  तथा  इसमें  सवा-निवृत्ति  होने  पर  किसी  अतिरिक्त  लाभ  को  व्यवस्था  नहीं  की  गयी है  ।  तदनुसार

 एक  बेहतर  प्रो अज ना  तयार  की  गयी  तथा  उसे  कम  चारी  पश्न  के  प्रतिनिधियों  के  विचार  के  लिए

 परिचालित  किया  गया  ।  उन्होंने  संशोधित  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  met  कार्यवाही  की  जा  रहीं  है  ।

 विद्युत  चालित  करघों  में  रंगीन  साड़ियों  का  उत्पादन  निषिद्ध  करने  निर्णय

 925.  को  विश्वनाथ  हझनझसनवबाला

 श्री  जड़०  एस०  काहन डोल

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 घ्  उत नय  ie  पादन  निषिद्ध  करने क्या  सरकार  ने  विद्युत  चालित  करवों  में  रंगीन  साड़ियों

 का  fata  किया  है  ;

 यदि  ती  क्या  इससे  महा  राष्ट्र
 के  बहुत  से  विद्युत  चालित  करघे  गंभीर

 र
 रूप  से  प्रभावित

 द्
 होंगे  तथा  जो  प्रभावित  g  एं

 हैं  होंने  इस  मामले  में  सरकार  से  श्रपील  की  है  ;  अनार

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जहां  ।  1966
 से

 विद्युत  चालित  करघों  पर  रंगीन  साड़ियों  के  उत्पादन  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  ।

 तथा  ऐसे  भ्र ध्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 कि  यह  रोक  लगाने  से  महाराष्ट्र  में  बड़ी

 संख्या  में  वियत चालित  करघों  पर  गम्भीर  रूप  से
 श्र

 भाव  पड़ेगा  ait  रोक  के  संबंध  में  पुर्नविचार

 करते  की  भी  मांग  की  गई  है  ।  सरकार  ने  मामल ेके  सभी  पत्रकारों  पर  विचार  किया
 है

 ale  रोक

 को  जारी  रखते  तथा  उसे  सख्ती  से  लाग  करने  का  विनिश्चय  किया है  ।

 चीनी  का  निर्यात

 929.  श्री  एस०  करार  दामाणी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष
 में  31  1975

 तक
 चीनी

 के
 निर्यात

 के
 ates

 क्या  हेल्परों  31
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 Written
 Answers  March  19,  1976

 a

 1976  तक  शरीर  कितना  afire  निर्यात  किए  ज  3  की  सम्भावना  है  रोक  गत्  दो  वर्षों  की

 निर्यात  की  तुलना  में  उक्त  अकड़  क्या  हैं  ;

 उक्त  भ्र वधि  में  यूनिट  मलय  वसूली  के  आंकड़े  क्या  हैं  ;  कौर

 लेवी  चीनी  के  लिए  आन्तरिक  सत्यों  की  तुलना  में  उक्त  आंकड़े  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  dara  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  (®)  से  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में
 दी

 जाती

 विवरण

 लाख  मे  ०  टन

 मूल्य  करोड़  रु०  में

 अवधि  मात्रा  मूल्य  gard  मूल्य  प्राप्ति  असत  ale

 प्रति  मे०  रिक  लेवी

 कीमत

 मे  ०

 1-4-1975 से

 31-12-1975  7.14  301  97
 4226

 2287

 1976-76  12.00  460  00  4072  2287

 1974-75  6.95  340  56  4900  2242

 1973-74  2.48  41  .89  1700  1596

 चाँदी  का  निर्यात

 930.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 चालू
 वर्ष  के  दौरान  चांदी  के  निर्वात  संबंधी  आंकड़े  क्या  हैं  ake  उसकी  मात्रा  झ्र ौर  मूल्य

 कितना  ड

 यह  किन-किन  देशों  को  निर्वात  को  गई  ;  शौर

 उक्त  निर्वात  का  इंस  धातु  की  भारत  से  की  जामे  वाली  तस्करी  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 राजस्व  और  ब्रेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  वू सार  मुखर्जी  )  (F)1-4-75

 अ्रौर  29-2-76 के  बीच  भारत  से  1,92,15, 22,  644  एप  मूत्य की चांदी की  चांदी  का  निजात  गया

 था  जिसका  वजन  16,  06,899  किलोग्राम  था  ।

 वे  निर्यात  मुख्यत  :
 सं  युक्त  राज्य  श्रम  डुबोई

 कौर  संयुक्त  अरब  गणराज्य  को  किए  गए  थे  ।
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 29  1897  लिखित  उत्तर

 गुप्त  सूचना  रिपोर्टों  भ्र ौर  अन्य  संकेतों  से  यह  पुष्टि  होती  है  कि  चांदी  का  aha  रूप  से

 लाया-लेजाया  जाना  प्रभावी  तौर  पर  रोक  दिया  गया है  ।  चांदी  के  सरकारी  निर्यात  के  अलावा

 चाँदी  के  अ्रप्राधिकृत  निर्वात  को  रोकने  में  तस्करी-विरोधी  भ्र भि यान  का  भी  योगदान

 पदानभोगियों  की  उपलब्धियों  में  विधि

 931.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  कया  वित्त  मंत्री  ae  बताने की  पा  करेंगे  कि

 =oTrr प  कि  महिला  भले  में  कोई  fs  की  गई क्या गत  तीन  वर्षों  में  पेंशन-भोगियों  की  पे  शन

 है  ;  ai

 ?

 यदि  तो  पेंशनभोगियों  की  प्रत्येक  श्रेणी  के  लिए  प्रत्येक  वार  कितनी  वृद्धि  की

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  रोहतगी )  ate  पेंशन  में

 व

 तीसरे  बतन  आयोग  की  सिफारिशों  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  निर्णय  लिये

 गये  थे  — a

 (i)  पवन  का  हिसाब  सेवा-निवृत्ति  से  पुर  6  महीने  की  असत  परि लब्धियों

 के  30/80  के  बजाय  33/80  के  ware  पर  लगाया  जाता  है  |

 1,000 (ii)  बहन  की  अ्रधिकतम  मात्रा  675  रुपये  प्रति  मास  सेਂ  बढ़ाकर

 रुपये  प्रतिमास  कर  दी  गयी  है  ।

 (iii)  मृत्यू  तथा  सेवा-निवृत्ति  उपदान  को  अधिकतम  रकम  को  24,000

 रुपये  से  बढ़ाकर  30,000  रु०  कर  दिया  है  |

 (४)  अधिकतम  परिवार  पेंशनਂ  को  150
 रुपये  प्रति  मास  से  बढ़ाक  250  रुपये

 प्रति  मास  तथा  न्यूनतम  को  40  रुपये  से  बढ़ा  60  साये  प्रति  मास  कर

 दिया गया  है  ।

 उपर्युक्त  नीतियों  को  1-1-1973  से  प्रभावी  किया  गया  था  सिवाय  इसके  fe  wa

 1-3-76 से  पेंशन  लि  परि लब्धियों  का  नसीब  10  महीने  की  झ्रौसत  के  शझा धार  पर

 लगाया  जाता  है  ।

 qa  भोगियों  को  राहत

 तीसरे  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  अब  अखिल  भारतीय  श्रमिक  aq

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960=100) के
 12  मट् दीने के के  औसत  में  16  अरका  की  वृद्धि

 al  at  पेंशनभोगियों  को  पशन  की  5  प्रतिशत  दर  पर  राहत  दी  जाये  लेकिन  ag  राहत
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 (Saka) eee

 कम
 से  कम  5  रुपये  ate  अधिक  से  अधिक  25  रुपये  हो  तथा  यहँ  रांध  रब  से  पहली  बार

 उर  समय  दी  आये  wey  सूचकांक  औसत  216  पर  पहुंच  जाए  ।  इस  उधार  पर  राहत  की

 तीन  किश्तों  की  मजूरी  पहले  gy  दी  st  चुकी  है  feat  248  राक
 का  सूचकांक  ata  झा

 जाता  है  ।  ये  स्वीदवतियां  1-8-73,  1-1-74  स्कोर  1-4-74  से  दी  गयी  हैं ।

 उपयुक्त  राहतों  दे  दावा  जो  पेंशन  भोगी  1-1-73
 से  पहले  सेवा-निवृत्त  हुए  हैं  उतकों

 1-1-73  से  15  से  35  रुपये  दक  प्रतिमाह  तथा  राहत  की  मंजूरी  भी  गई  है  ।

 उपर्युक्त  झधिरिित  वित्त  मंत्री  ने  झपने  बजट  भाषण  में  1  1975  से  पेंशन  की

 10  प्रतिशत  तथा  राहत  की  स्वीकृति  की  घोषणा  की  है  जो  प्रतिबाहु  कम  से  कम  10  रुपये

 श्र  अधिक  से  अधिक  so  रुपये  है  ।

 पेंशन  भोगियों  को  पहले  ही  से  स्वीकृत  राहतों  तथा  बजट  भाषण  में  उना  लिए

 घोषित  अतिरिक्त  तदर्थ  राहत  परिवार  पेंशन  भोगियों  को  भी  दी  जायेगी  ।

 पर्यटकों  का  आगमन

 932.  श्री  वीरभद्र

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी :

 कया  wiea  शरीर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  fr

 वर्ष  1974  झर  1975  के  दौरान  कितने  विदेशी  भारत

 ङोर्

 उनके  att  के  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 qdeq  और  नागर  दिन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  सुरेन्द्र  फाल

 एक  विवरण  संलग्न  है  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  7 » T 10  rto  10476/76]

 वर्तमान  मूल्यों  के  आधार  पर  पर्यटन  से  वर्ष  1974  में  93.2

 घ:रोड़  रुपये  तथा  .1975  में  104.2  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  को  गई  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  dat  का  खोला  जाना

 933.  श्री  वीरभद्र  सिद  :  कया  fea  मंत्री  we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  20  सूती

 अधिक  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले  गये  है ं?

 राजस्व  शोर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (att  प्रणब  कुनार  :  हिमाचल

 प्रदेश  राज्य  में  अभी  तक  किसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ।

 Tourist  Centres  in  Madhya  Pradesh  Linked  by  Air

 934.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Mirister  of  Tourism  and  Civil  Avaiation  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  tourist  centres  in  Madhya  Pradeshlinked  by  air  routes  and  whether

 proposals  to  link  the  rest  of  the  tourist  centres  by  air  are  under  consideration ;
 and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 Indian The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :  (a)  and  (b)
 Airliaes  are  presently  operating  to  the  following  tourist  centres  in  Madhya  Pradesh.

 1.  Bhopal

 2.  Indore
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 3.  Gwalior

 4.K  h ह  ajuraho

 Tae  Cor  poration  have  no  plans  to  airlink  any  more  tourist  centres  in  the  State  during  the  Fifth
 Plan  period.

 Plan  to  introduce  New  Air  Services

 935.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be
 Pleased  to  state  :  (a)  whether  Government  have  chalked  out  any  plan  tointroduce  Mew  air  service
 in  the  country  in  view  of  the  fact  that  the  Department  has  wiped  out  the  loss  and  its  so,  outlines
 thereof  ;  and

 (b)  whether  new  air  services  are  proposed  to  be  introduced  on  international  air  routes  also
 andifso,to  which  countries  and  from  what  places

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur)  :(a)  Due  to  steep
 increase  in  the  price  of  aviaton  fuel  and  the  decision  of  Indian  Airlincs  to  phase  out  Dakotas
 and  viscounts  from  their  fleat,  the  Corporation  discontinued  some  time  back  air  services
 to  17  cities,  as  bzing  highly  uneconomical.  Since  then,  it  has  been  possible  for  Ir.dian  Airlines  to
 resum?  air  services  to  porbandar  and  Raipur.  The  Corporation  also  propose  to  resume  air  services
 to  Keshod  as  part  of  their  Summer  Schedule  1976.  Apart  frcm  these,  Indian  Airlincs  have  no
 hearo  at  present  to  start  any  other  new  air  service  for  the  present.

 (b)  Yes  ;  Sir.

 (tr)  Air  India  have  commenced  or  will  be  commencing  shortly  the  following  new  interna-
 tional  air  services  during  1976.

 (i)  Effective  Ist  February,  1976  :

 One  flight  from  Bombay  to  Dubai  via  Delhi  and  three  additional  Gulf  terminators.

 (11)  Effective  1st  April,  1976  :

 (a)  Extension
 of  2  Moscow  services  to  London.

 (b)  Extension  of  one  of  the  Kuwait  terminators  to  Bhaghdad.

 (c)  Additionally,  there  will  be  some  changes  in  the  route  pattern  of  the  Corpo-
 rations  existing  services.

 (2)  Indiar  Airlines  have  also  recently ir  troduced  a  twice  Weekly  service  between  Trivandrum
 and  Male  (Maldives).

 स्वैच्छिक  प्रकटन  योजना  के  ata  खरीदे  गए  बॉड

 936.  श्री  हुकम  चन्द  कार्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  स्वेच्छिक  प्रकटन  योजना  के  श्रन्तगंत

 खरीदे  गए  बांडों  वे  बारे  में  23  1976  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1092  व  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15  1976  सक  स्वैच्छिक  प्रकटन  योजना  के  wad  कितने

 मूल्य  are  खरीदे  गए  कौर  इत  सम्बन्ध  में  सरकार  के  अनुमान  से  यह  राशि  कितनी  कम

 शाई  ;

 ai
 ग्  सम्बन्ध  में  कितने  क्ति  ऐसे  है  जिन्होंने  प्रस्वेदन  पत्र  देने  के  बाद  भी  बाण्ड

 नहीं  खरीदे  हैं  ate  इसमें  कितनी  राशि  झन्तगरत  है  ;
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 क्या  sist  के  बदले  सिली  राशि  पर  ब्याज  प्रति  वर्ष  करदा  किया  जाएगा  azar

 भुगतान  का  समय  पूरा  हो  जाने  पर  किया  जायेगा  :  और

 नया  कोई  व्यक्ति  ब्याज  की  राशि  को  भी  बाण्डों  में  लगा  तकता  है  ate  यदि

 तो  किन  शर्तों  पर  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  :  अपनी  इच्छा  से  अपनी

 प्रा मदनी व  सम्पत्ति  की  सूचना  देने  की  स्कीम  के  अन्तर्गत  जारी  किए  गएं  1985  नें  परिपक्व  होने

 वाले  55  प्रतिशत  ब्याज  वाले  बाण्डों  में  15  1976  तक  15.  89  करोड़  रुपए  की

 पूजी  लगाई  गई  ;  सबसे  हाल  की  सुचना  के  अनुसार  11  मार्च  1976  को  इन  बांडों

 में  38.  76  करोड़  रुपए  की  पूजी  लगाई  गई  थी  ।  स्कीम  लागू  करते  समय  जितनी  पूंजी  प्राप्त

 होने  का  झुमाना  लगाया  गया  उससे  कहीं  where  यूजी  प्राप्त  हुई  है  ।

 1985  में  परिपक्व  होने  वाले  558  प्रतिशत  ब्याज  वाले  बॉण्डों  में  अपनी

 इच्छा  से  प्रकट  की  गई  ora  we  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  पूजी  लगाई  जानी  थी  ।  इस  समय

 उपलब्ध  सुचना के  अ्रतुसार इस इस  स्कीम  के  अंतगर्त  की  गई  2,54,528  घोषणाश्रों  मे ंसे
 2.  38,  257

 जमा कर्ता त्रों  ने
 11  मैच  ,  1976  तंक  इन  बॉण्डों  में  वास्तव  में  पूजी  लगाई  है  ।  अपनीਂ  इच्छा

 सेप्रकट  की  गई  arr  की  घोषणाओं  के  सम्बन्ध  में  लगाई  जाने  वाली  पूजी  की  रकम  34.  47

 करोड़  रुपए  बनती  है  ।  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  की  गई  घोषणाओं  के  कारण  लगाई  जाने  वाली

 पूंजी  के  बारे  में  गर्मी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  यह  सुचना  निर्धारण  वर्षों  के  अन्तिम

 वर्ष  पर  आधारित  है  जिस  के  लिए  सम्पत्ति  की  घोषणा  की  गई  है  ।  फिर  भी  सम्पत्ति  के

 सम्बन्ध  में  की  गई  घोषणाओं  के  बारे  में  लगाई  गई  पूजी  सहित  11  are  1976  तंक  इन

 बाण्डों  में  कुल  38.  76  करोड़  की  रुपए  पूंजी  लगाई  गई  ।

 स्कीम  के  ग्रन्तगंत  दी  जाने  वाली  रियायतें  झर  छूटें  केवल  उन्हीं  घोषणा  किताबों  को

 दी  जो  बाण्डों  में  पूंजी  लगाने  सहित  निर्दिष्ट  शर्तें  पूरी  करते  हो  ।

 1985  में  परिपक्व  होने  वाले  52  प्रतिशत  ब्याज  वाले  बाण्डों  पर  ब्याज  हुर

 छमाही  श्रीमती  प्रतिवर्ष  20  ata  कौर  20  अक्तूबर  को  दिया  जाएगा  |

 नहीं  ।  ब्याज  की  रकम  को  फिर  से  58  प्रतिशत  ब्याज

 1985  में  लगाने  की  कोई  व्यवस्था  नटों  है  |

 Development  of  Tourism  in  Madhya  Pradesh

 937-  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  sanctioned  to  Madhya  Pradesh  for  development  of  tourism  during  the  Fifth
 Five  Year  plan  ;

 (b)  waether  kzeping  in  view  the  vast  area  and  many  cities  of  historical  importance  in  Madhya
 Prad:sh,  this  amount  is  not  adequate  and  if  so,  whether  Government  propose  to  increase  this
 amount.

 (c)  wether  Government  propose  to  develop  some  new  tourist  centres  in  Madhya  Pradesh

 during  the  Fifth  Five  Year  Plan  and  if  so,  the  names  of  those  cities  and  whether  any  outlines
 have  also  been  prepared  to  develop  them  as  tourist  centres  and

 (d)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation(Shri  Surendra
 Pal  Singh):  (a)  The  lanning  Commission  had  approved  an  outlay  of  Rs.  140  lakhs  for  tourism
 sc1em2s  in  the  draft  ्  ifth  Five  Year  Plan  in  the  State  sector.  In  addition,  the  Department  of
 Toucism  has  created  facilities  at  Khajuraho,  Sanchi,  Bhopal  and  Kanha  National  Park.  ITDC
 Proposes  to  construct  a  100-bed  motel  at  Bho  pal  during  the  Fifth  plan  period  at  an  estimated  cost
 of  Rs.  50  lakhs.

 (b)  to  (d)  :  Due  to  constraint  on  resources,  the  Department  of  Tourism  proposes  to  con-
 c=nirate  its  efforts  on  d:veloping  facilities  at  Khajuraho,  Sanchi  and  Bhopal.  In  View  of  limited
 r-sources,  itis  not  possible  to  increase  the  plan  outlays  both  in  the  Central  as  well  as  in  the
 State  Sectors.

 Development  of  Tourist  Centres  in  Madhya  Pradesh

 938.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  ci  Aviation  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  action  taken  by  Government  to  develop  tourist  centres  in  the  Central  Sector  in  Madhya
 Pradesh  during  1974-75  and  1975-76

 (b)  the  argount  allocated  by  the  Central  Government  to  the  State  Government  during  197  5-76
 for  the  purpose  ;  an

 (c)  whether  Government  propose  to  develop  the  tourist  places  in  Burkharpur  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Surendra
 pal  Singh):  (a)  D:velopment  of  tourist  centres  ts  determined  on  the  basis  of  ¢xistil.g  (1  poter
 tial  popularity  with  international  tourists.  With  this  endin  view,  facilities  for  1111८11' 8110 1.81
 tourists  have  already  been  proveded  at  Khajuraho,  Sanchi,  Bhopal  and  Kanha  National  Park.
 A  statement  showing  the  expenditure  incurred  in  the  Central  sector  during  1974-75  and
 aiticipated  expenditure  during  1975-76  on  tourism  schemes  in  Madhya  Pradesh  is  enclosed.

 (b)  The  Practice  of  giving  subsidy  to  the  State  Governments  for  tourism  schemes  has  sitce
 been  discontinued.  However,  planning  Comission  has  approved  an  outlay  of  Rs.  12  lakhs  fcr
 tourism  schemes  in  the  State  Sector.

 (c)  The  State  Government  Proposes  to  construct  a  tourist  Rest  House  at  Burhan  pur  during  the
 Fifth  Plan  pzriod.  A  provision  of  Rs.  2  lakhs  exists  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  of  the  State
 Government.

 Statement
 a

 51.  विदा  of  the  Scheme  Actual  A
 No.  .  pated

 Rs.  RS.
 Water  supply  at  Khajuraho  .  2,40,000  75,000

 Water  supply  at  Sanchi  70,000

 Water  Supply  at  Kanha-Kisli  e  60,000  od

 Youth  Hostel  at  Bhopal  30,000  74,000

 1,  49,CCO
 a  ne  atin

 4,00,000

 Export  of  Powerloom  Cloth

 939.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  export  of  powerloom  cloth  during  1975-76  ;  and

 (b)  whether  possibilities  of  finding  its  new  marketsin  West  Asia  and  Latin  America
 have  been  explored
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 mated  to  be  worth  Rs.  1-30  crores.
 Singh)  :  (a)  Exports  of  Powerloom  cloth  during  1975-76  (upto  Decemeer,  1975)  are  esti-

 (6)  Exploration  of  new  markets  for  our  cotton  textiles  including  powerloom  clothin  Over-
 seas  markets  including  West  Asia  and  Latin  Americais  a  continuous  process.

 Searches  launched  on  Bank  Lockers  in  Madhya,  Pradesh

 940.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  (a)  the
 names  of  the  persons  whose  bank  lockers  were  searched  in  Madhya  Pradesh  during  1975:

 (b)  the  value  of  ornaments  and  gold  recovered  in  each  case  ;  and

 (c)  the  actfon  taken  against  the  persons  found  guilty  ?

 Pranab  Kumar  Mukherjee)  :
 The  Minister  of  State  in  charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking

 (a)  to  (c)::  in
 (Shri

 of Requisite  information
 in

 respect
 the  searches  of  bank  lockers  conducted  by  Income  Tax  authorities  Madhya  Pradesh
 during  1975  is  furnished  in  Annexure  I  attached  hereto  [Placed  in  the  Library  See  No.
 L.T.  -10477/76]

 Information  in  respect  of  the  searches  of  bank  lockers  conducted  by  the  Gold  Control
 authorities  in  Madhya  Pradesh  during  1975  is  furnishedin  Annexure  | हैं |  attached  hereto
 [Placed  in  the  Library,  See  No.  LT  10477/76]

 Foreign  Exchange  Enforcement  authorities  have  not  conducted  any  searches  of  bank  lockers
 in  Madhya  Pradesh  during  1975.

 Information  on  part  (a)  (6)  and  (८)  of  the  question  under  Customs  Actis  being  collected
 and  willbe  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Loans  advanced  by  Nationalised  Banks  in  Madhya  Pradesh  for  implementation
 of  20-Point  Economic  Programme

 941.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the  amount
 of  loan  advanced  by  the  nationalised  banks  to  the  poor  rural  people  in  Madhya  Pradesh  for
 the  implementation  of  Prime  Minister’s  20-Point  Economic  Programme  during  the  year
 1975-76  ?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee)

 The  specific  data  in  the  manner  asked  for  is  not  available.  However,  in  pursuance
 of  implementation  of  the  20-Point  Economic  Programme,  all  public  sector  banks  have  for-
 mulated  various  credit  schemes  to  provide  financial  assistance  to  economically  weaker  sec-
 tions  covered  in  the  programme,  on  a  very  liberal  and  concessiong!
 terms.  They  include  schemes  of  assistance  to  (i)  landless  labourers  and  other  weaker  sec-
 tions  who  are  allotted  land  by  Government  for  cultivation  or  for  taking  up  other  sub-

 sidiary  occupations,  (ii)  landless  labourers,  small  farmers  and  artisans  to  take  care  of  the
 credit  gap  created  by  the  moratorium  on  recovery  of  debt  from  such  people  and  progressive
 implementations  of  the  programme  of  liquidation  of  rural  indebtedness,  (ii)  released
 bonded  labourers  to  take  up  viable  productive  ventures  for  their  rehabilitation,  (  iv)
 handloom  weavers  and  artisans  and  (v)  educated  unemployed  to  set

 for  distribution  of  essential
 up  small  business,

 these like  fair  price  shops  Moreover,
 banks  have  also  taken  measures  to  step  up  assistance  provided  under  the  existing  schemes  like
 DIR  Scheme,  SFDA/MFAL  agencies,  Farmers’  Service  Societies,  etc.

 राज्य  सहकारी  विमान  सब  दारा  रुई  का  निर्यात

 942.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  वाणी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  स्टेट  कोआपरेटिव
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 19  1976  लिखित  उत्तर
 लाय

 माक  टिंग  को  पछले  वर्ष  में  स्टाक  की  क्षतिग्रस्त  सेकंड  ग्रेड  की  रूई  की  35,000

 गांठों  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  किस  प्रक्रम  पर  है  ;  कौर

 प्रस्ताव  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  जी  att

 तथा  जिस  रूई  को  निर्वात  करत  का  विचार  1  sah  विस्तृत  ब्यौरे

 प्रभो  तक  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन  फेडरेशन  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 झ्रावतों  जप्य  राशि  पर  आयकर

 943.  श्री  बी०  कार  झा पल  व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  करेंगे  कि

 क्या  डाकघरों  में  10  वर्षीय  संचयी  सावधि-जमा  राशि  we  से  मुक्त  है

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बका  में  उसी  अवधि  की  आवर्ती  जमा  राशि  पर  आयकर  लगता

 iz

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  राष्ट्रीयकृत  बेक  में  भी  श्रीमती  जमारशि  यर  यह  छट  देने

 का  विचार  है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  डाकघर

 बचत  बैंक  सावधि  1959  के  अ्रन्तगंत  दस  वर्षीय  खाते  किसी  व्यक्ति

 द्वारा  अपनी  कर  लगने  योग्य  राय  में  से  जमा  कराई  गई  झ्रायकर  अधिनियम  1961  की  धारा

 के  रखी  जमाकर्ता  की  कुल  राय  की  संगणना  में  घटौती  करने  योग्य  होती  है

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  oral  खातों  में  जमा  कराई  गई  ग्राहक  भ्र धि नियम  की

 धारा  som  के  अधीन  घटौती  योग्य  नहीं  होतीं  |

 राष्ट्रीयकृत  बका  की  श्रावस्ती  जमा  रकमों  पर  भी  आयकर  झधिनिथम  की  धारा

 के  अधीन  कर-रियायत  देने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 राज्यों  में  हथकरघा  विकास  के  प्रभारी  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 944.  श्री  सो०  जनार्दन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  हथकरघा  क्षेत्र  20-qai  atlas  का क्रम  की  क्रियान्वित  से  हुई  प्रगति

 की  समीक्षा  करने  के  लिए  राज्यों  में  हथकरघा  विकास  दे  प्रभारी  मंत्रियों  को  स्तरीय  सम्मेलन

 बलाया  था  ग्र

 यदि
 arr  लो  उसकी  म  तय  bay = Tr
 ट्  ्  Vea  बात  क्यों  हु  Sit  उसके 6.0  उ  तथा  कया  परिणाम  निकले  हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  जी  ar
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 Writt
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 यह  सम्मेलन  18  1976
 को

 नई
 दिल्‍ली

 में  उमा  था  ।  इसका  उद्घाटन  प्रधान
 मंत्री  द्वारा  किया  गधा  था  तथा  उसमें  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  हथकरघा  विकास के  प्रभारी

 मंत्री  शामिल  हुए  थे  ।  सम्मेलन  में  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  सन्दर्भ  में  हथकरघा  विकास  के  प्रमुख

 पहलुओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया

 (1)  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  सु  अवस्थापना  निर्धारितਂ  करना

 (2)  हथकरघा  क्षेत्र  के  हक  में भ्रारक्षण  ग्रा देशों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू

 (3).  भ्र्ताविष्ट  साधनों  की  नियमित  तथा  पर्याप्त
 उपलब्धि  सुनिश्चित  करना

 (4)  निष्क्रिय  संस्थापकों  का  फिर  से  चाल  करना  तथा  सह कारी  क्षेत्र  का  विस्तार

 (5)  हथकरघा  उत्पादों  का

 (6)  कार्यक्रम
 के के  ग्रन्तगंत  नई  विकास

 (7)  निर्यात  बढ़ाने  के  तथा

 (8)  कार्यक्रम  की  समीक्षा  तथा  मानीटरिंग  के  लिए  व्यवस्थ

 सम्मेलन  ने  शुरू  किये  जाने  वाले  कार्यक्रम  के  लिए  व्यापक  मागंदर्शी सि सिद्धान्त  दिय ेहैं  ।  पहले

 तेरह  गहन  विकास
 40,

 000  अ्रथवा  म्यूजिक  हथकरघषों  वाले  प्रत्येक  राज्य  में

 एक  तथा  भारत  के  विभिन्न  भागों में में  20  निर्यात  उत्पादन  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  के  लिए

 स्वीकार  की  जा  चंकी  हैँ  ।

 fara  बंक  की  श्रम रोको  सहायता
 सें 4  कटोती  का  प्रभाव

 45.  श्री  सो०  जनार्दन

 श्री  सो०  के०

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अमरीका  ने  विश्व  ब्रेक  को  अपने  अनुदान  में  कटौती  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं

 इससे  हमारी  अर्थव्यवस्था  पौर  विकास  परियोजनाओं  पर  कितना  प्रभाव

 अर

 रने  का  विचार इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 है
 ?

 fra  मंत्री  (sit  ato  ate  नहीं  ।  लेकिन  जब  नैरोबी

 ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  विश्व  बैंक  की  शभ्रासान  शर्तों  पर  उधार  देने  वाली  संस्था  का  4.5

 अमरीकी  डालर  का  चौथा  पुनर्भरण  करना  स्वीकार  किया  गया  था  तो  संयुक्त  राज्य  अ्रमेरिका

 ने  1.5  डालर  या  कुल  के  एक-तिहाई  भाग  के  बराबर  आदान  देने  का  वचन  दिया  था

 जबकि  इसकी  तुलना  में  4  प्रणब  डालर  के  तीसरे  पुनर्भरण  में  उसका  अंशदान  96  करोड़  डालर

 अथवा  कुल  राशि  का  40  प्रतिशत  था  ।  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  के  हाउस  श्राफ  रिप्रेसटटिव्स  की
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 लिखित  उत्तर 29  1897  )

 विनियोग  समिति  ने  चौथे  पूर्ण  के  लिए  3.75  --  75  करोड़  डालर  की  चार  वार्षिक

 किस्तों  में  से  पहलों  किस्त  की  मंजूरी  पर  विचार  करते  समय  5.  5  करोड़  डालर  की  कमो  करने  का

 इतना  किया  ।  अन्तिम  फैसला  सीनेट  में  विचार-विमश  होने  के  बाद  हो  होगा

 (7)  भारत  की  सरथ-व्यवस्था  ौर  विकास  परियोजनाओं  पर  इसका  कोई  खास  प्रभाव  पड़ने

 की  संभावना  नहीं  है  ।

 ||
 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  दारा  श्रनसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  सहायता  देने  हेतु  बनाई

 गई  योजनाएं

 946.
 श्री  THo  एस०  सीरिया  :  क्या  वित्त  मंत्रो  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैक  ने  ग्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  समाज

 घ  से के  mea  fata  वर्गों  को  सहायता  देने  के  लिये  1  197  aN  1976  तक  कप  योजना में

 बनाई  हैं  तथा  क्रियान्वित  की  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  बैंक  ने  उपरोक्त  बग  के  लोगों  कुल  कितना  धन  ऋण  के  रूप

 में  दिया  है  ?

 राजस्व  फिर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणत  कुमार

 कारी  क्षेत्र  के  बैक  भ्र तु सुचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातीय  के  सदस्यों
 सहित  समाज  कमजोर

 वों  को  लग  सहायता  प्रदान  करने  की  बहुत  सी  योजनायें  कार्यान्वित  कर  रह ेहैं  |  उन  व्यक्तियों  को

 जिनके  पास  सिंचित  भूमि  है  प्रिया  जिन्हें  नई  भूमि  ग्रावंटित  की  गई  बैंको  ने  कृषि  के  लिये  तथा  भूमि

 ale  सिचाई  में  सुधार  के  लिये  भी  ऋण  प्रदान  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  बैकों  ने  दूध  देने  वाले

 बैलगाड़ियों  या  कृषि  तथा
 उससे  सम्बन्धित

 उद्यमों  में  काम  खाने  वाले  अरन्य  खादानों

 की  खरीद  के  लिए  भी  ऋण  सहायता  प्रदान  की  है  ।  -  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  ग्रामीण

 ऋगप्रस्तता  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  संदर्भ  सरकारी  क्षेत्र  के

 चाल ८  योजनायें  तथा  साथ  ही  साथ  इस  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  खास  तौर  से  बनाई  गई

 योजनायें  के  वास्ते  ग्रामीण  निर्धन  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  ऋण  उपलब्ध  कराने  की  are  भी  अधिकाधिक

 ध्यान दे  रहे  हैं  ।

 wins  एकत्र  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  में  ऋण  किताबों  की  जाति  के  झनुस्पर  ऋणों  के

 वर्गीकरण  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  भ्रनुसूचित  जातियों  एवं  भ्रनुसुचित  जनजातियों  सहित

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  ara  वित्त

 पोषित  खातों  की  संख्या  य्रौर  विभेदी  ब्याज-दर  योजना  के  अन्तर  ऋणों  की  बकाया  राशि  के  विषय  में

 बकवास  सुचना  अनुबन्ध  में  दी  जा  रही  है  |
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 Written  Answers  Phalguna  29,  1897  (Saka)

 विवरण

 विभेद  ब्याज  दर  योजना  के
 eta  सरकारी

 क्षेत्रक
 ह

 के  ऋण  खातीं  की  संस्था  शरीर  बकाया  राशि

 कौ
 1975  के  wea  को  स्थिति

 ऋण  खातों  की  बकाया  राशि

 संख्या  रुपयों  मैं  )

 भारतीय  स्टेट  बैक  144299  641.32

 128  22 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अन  बंगी  बैक  36001

 T  ष्ट्रीयकृत
 :

 1  14537  63  48 tea  बैंक  श्राफ  इंडिया

 2  बेक  इंडिया  14896  73  98

 145  39 3  जाब  नेशनल  20954

 बक  बड़ा  12676  86  35

 5.  यूनाइटेड  कमर्शियल  बैंक  12403  59  86

 केन  ना  उਂ
 ।  जगना  37314  125  46

 7.  इुडेड  बैक  ग्राफ  इंडिया  12881  43  70

 देना  बैंक  6374  22  51

 केट
 अ ८ ह  ८;  30302  34  81 सिंडीकेट ik

 10  यूनियन  aa  आफ  इंडिया  29086  143  39

 11  इलाहाबाद  an  1570  07

 12  इंडियन  बैक  7378  29  80

 13  6561  28  88 बक  ATH  महाराष्ट

 4685  19  19 14  इंडियन  भ्रोवर्र्साज  बक

 ह क  ा

 391917  1752  41
 जोड़

 per ae

 बेकिंग  सेवा  ध्यानयोग

 947.  श्री  एस०  एम०  सीरिया
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बीच  बैंकिंग  सेवा  aaa  का  गठन  किया  गया  है  ;
 शरार

 यदि  तो  sud  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  शर  मुखर्जी )  :
 सवाल  set

 सभी  तक  बैंककारी  सबा  नाय  ia’  की  स्थापना  नहीं  हुई  है
 ।
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 बैंकों  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  व्यक्तियों  का  सेवा  में  राना

 948.  श्री  Fo  लक प्पा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Sai  मंत्रालय  को  21  1976  के  इस  समाचार  की  जानकारी  है  कि

 गेर-सरकारी  बैंकों  में  बड़े  ह  भाने  पर  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  सदस्य  भर्ती  हो  रहे  हैं  ्र

 यदि  तो  राष्ट्रीय  स्वयं
 से

 वक  सेब  के  व्यक्तियों  के  जैको  में  सेवा  में  ary  को  रोकने

 के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 राजस्व  श्र  दें  किंग
 विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (att  प्रगब  कुमार  :  सरकार

 ने  21  1976  व  साप्ताहिक  मे  एक  लेख  देखा  है  जिसमं  इस  मामले  का  उल्लेख है  ।

 इस  सम्बन्ध  मे  ग्रावश्यक  सत्तकंत्ता  बरती  जा  रही  है  at  प्रतिबन्धित  संगठनों  के

 कलापों  मे  शामिल  पाये  जाने  वालों  के  विरुद्ध  कानून  के  श्रत्तगंत  उचित  कारवाई  की  जाती  ।

 Advancing  of  Agricultural  loan  by  इरा  and  other  Banks

 949.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  advanced  by  the  Reserve  Bank  of  India  as  well  as  by  other  banks,  sepa-
 rately  to  various  States  upto  31st  January  1976  by  way  of  agricultural  loan  ;  and

 b)  the  States  which  have  not  made  use  of  this  loan  as  per  the  target  set  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukheerjee  )  :  (a)  &  (b).  The  Reserve  Bank  of  India  and  commercial  banks  do
 not  provide  agricultural  loans  through  the  State  Governments.  The  Reserve  Bank  of  India
 provides  short  term  accommodation  to  the  State  Cooperative  Banks  for  financing  seasonal

 which agricultural  operations  and  medium  term  loans  for  approved  agricultural  purposes
 in  turn  go  tothe  farmers  through  the  central  cooperative  banks  and  primary  agricultural
 cooperative  credit  societies.  State-wise  details  of  short-term  credit  limits  sanctioned  by  the
 Reserve  Bank  of  India  to  various  State  Cooperative  Banks  for  1975-76  (  July  75  to  31st  Janu-
 ary,  76)  and  extent  of  utilisation  of  these  limits  are  in  annmexure-I.  (Placed  in  the  Library
 See  No.  L.T.  10478/76].  Details  showing  medium  terms  loans  sanctioned  to  State  Coopera-
 tive  Banks  for  1975  (available  for  calender  year  )  and  drawals  there  against  are  in  annexure-
 IT.  [Placedin  the  Library  See  No,  L.T.  10478/76].

 State-wise  details  of  total  ’agricultural  advances  to  farmers  outstanding  as  at  the  end  of
 June,  1975  are  indicated  in  [Placed  in  the  Library  See  No.  L.  10478/76].

 No  targets  are  fixed  for  lending  by  commercial  barks.

 Purchase  of  Mica  by  MITCO

 950.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Mica  Trading  Corporation  gives  preference  to  small  traders  in  the  matter
 of  purchase  of  mica;

 (b)  if  so,  the  value of  mica  purchased  by  MITCO  from  small  mica  traders  during  the
 fast  six  months  ;

 (c)  whether  MITCO  has  also  laid  down  any  policy  for  purchise  of  mica  ;  and

 (d)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  ण्  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  (a)  Yes,  Sir.  It  gives  preference  to  weaker  section  of  the  mica  trade  in  the  matter  of

 purchase  of  mica.
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 Written  Answers  March  19,  1976

 (b)  About  Rs.  1°25  crores.

 (c)  Yes,  Sir.

 d  ne  Co  TDO The  purchase  policy  of  Mica  Tradi  t=  वि ग ह  ration  is  laid  down  in  their  Trade

 Circular  of  28th  July,  1975,  a  copy  of  whichis  enclosed.

 [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  10479/76]

 वन्य  जीव  पर्यटन  के  fea  agar  वन  क्षेत्रों  का  विकास

 951.  श्री  अनादि  चरण  दास :  क्या  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भुवनेश्वर  से  कुछ  मील  दूर  नहलाना ्  का  वन  क्षेत्नों  में  बहुत  से

 हाथी  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार इन  हाथियों  का  संरक्षण  करके  इस  क्षेत्र  को

 वन्य  जीवन  पं थंटन  के  लिये  विकसित  करने  का  है  ?

 ब gies  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  जी

 हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चंडका  वन  में  यदाकदा  हाथी  पाये  गाते हैं हैं  ।

 सरकार  का  इस  क्षेत्र  विशेष  का  वन्य  जीव  पीटने  के  लिए  विकास  करने  का  फ़िलहाल

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 राज्य  व्यापार  निगम  की  निर्यात  विकास  tft

 952.  श्री  डी०  डी०

 श्री  वंसत  साठे

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बनाई  गई  निर्यात  विकास  राशि  का  उपयोग  नहीं

 gat

 यदि  gi,  तो  उसके  क्यों  कारण  कौर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 तथा  निर्यात  विकास  निधि  से  सहायता  देने  के  लिए  मापदंड  शादी

 के  सम्बन्ध  में  caret  को  1975  के  अन्त  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  ।  सहायता  के  लिए  बहुत  से

 शरन रोध  प्राप्त  हुए  हैं  लोरर  उन  पर  इस  योजना  के  अनुसरण  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बे  हों  द्वारा  निर्यात  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  लिय  दी  गई  सहायता

 953.  श्री  डॉ  डी०  देसाई  :  क्या  वित्त  मंत्री  येह  की  पा  करेंगे  कि

 बैंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  निर्यात  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  लय  क्या  सहायता  दी  गई  ?
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 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  gare
 :

 निर्यात  ऋण  एक  उच्च  प्राथमिकता  वाली  मद  है  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  निर्यात  का  वित्त  पोषण

 करने  के  वास्ते  उदार  मात्ना  मंडोर  रियायती  शर्तों  पर  ऋण  प्रदान  करते  निर्यात-ऋण  के

 सम्बन्ध  उपर्युक्त  के  बकाया  ऋण  की  1973,  1974  झर  1975  के  की

 स्थिति  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :--

 निर्यात  ऋण  के  रूप  में  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंकों  के  बकाया  ऋण

 रुपये )
 ई

 _  19173  के  भरत  में  550

 1974  के  ग्रस्त  में  610

 eee
 1975  के  अंत  में  698

 ऋणों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  निर्धारित  न्यूनतम  ब्याज-दर  शर्ते

 निर्यात-ऋण  पर  लागू  नहीं  होती  बैंक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  भी  शामिल  जहाज

 पर  लदान-पुर्व  जहाज  पर  लदान  के  बाद  ऋण  श्र  भारतीय  रिणवा  बैंक  द्वारा  निर्धारित  अवधि

 अधिकतम  दरों  के  भीतर  आस्थगित  अदायगी  की  शर्तों  पर  fea  गये  निर्यात  के  लिए  ऋण  पर

 रियायती  दर  सं  ब्याज  वसूल  करते  भारतीय  रिज  बैंक  ने  gat  को  सलाह  दी  है  कि  जहां

 लदान-पुर्व  ऋण  अथवा  लदान  के  बाद  का  ब्याज  की  उच्चतम  रियायती  दरों  के  लिए  निर्धारित

 अवधि  अधिक  बढ़ाने  की  आवश्यकता  हो  तो  उस  पर  निर्यात  ऋण  के  प्राथमिकता  वाले  स्वरूप  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  तकंसंगत  सनौर  यथासंभंव  कम  ब्याज॑-दर  वसुदा  की  जाये  |

 निर्यात  काय  में  लगे  एककों  अथवा  निर्यात  योग्य  कसता  के  उत्पादन  में  सम्बद्ध  एककों  को  कोय

 साधन  पूंजीगत  ऋण  देने  के  अलावा  बैक  एसे  उद्योगों  को  अल्पकालीन  ऋण  देने  पर  भी  अतिरिक्त  ध्यान

 दे  रहे  जिनके  उत्पादन  का  काफ़ी  बड़ा  भाग  निर्यात  के  लिए  है  अथवा  जहां  निर्यात  की  न

 संभावनायें  शीघ्र  उत्पन्न  की  जा  सकती  हैं  ।

 1  1976  से  शुल्क  वापसी  उमा  बक  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अ्न्तेगंत  शुल्क

 वापसी  की  राशि  के  बराबर  तक  ऋण  देने  हैं  ।  इन  शुल्क  वापसी  की  राशियों  को  समा  शुल्क  ग्रसित  सारी

 अस्थायी  तौर  पर  प्रमाणित  करते  हैं  ।  इन  ऋणों  के  लिय  भारत  का  रिजर्व  बैंक  बैंकों  को  90  दिन  की

 अवधि  के  लिये  धन  बिना  ब्याज  लिये  देता  है  mit  ये  बैक  झाग  निर्यातकों  को  ऋण  90  दिन  की  अवधि

 तक  के  लियें  बिना  ब्याज  लिये  देते  हैं  ।

 बैंकों  उन  मामलों  में  जहां  ऋण  की  अवधि  5  ad  से  अधिक  नहीं  50  लाख  रुपये  से  कम  मूल्य

 के  स्थित  भुगतान  ठेकों  के  सम्बन्ध  में  बोली  बांड  और  नीति  गारंटी  देने  की  अनुमति  भी  दी  रई  है  |

 1975  परियोजना के  लिये  नियुक्त  तकनीक  तथा  wer  कर्मचारियों  के  तथा  rq-

 शतक  सामग्री  को  खरीद  अर  गारंटी  की  सुविधाओं  के  व्यय  के  लिये  सेवाओं  का  निर्यात

 करने  वाली  फर्मों  को  जहाज  में  माल  के  लदान  से  पटले  ऋण  देने  को  afer यें  भी  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  सें  क्रेडिट  फ्लड

 954.  श्री  Sto  डी०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कि  ग्रामीण क्या  प्रादेशि  ना  ण  बैंकों  को  कहां  मया  है  ह  त  नाथ  क्षेत्रों  में  क्रेडिट

 फ्लड  चलाया
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 9  o  आ  ्

 Answers
 Phalguna  29,  1897

 (Saka)

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषतायें  कया  कौर

 क्या  इसमें  ग्रामीणों  को  गैर  उत्पादक  उद्देश्यों  के  लिए  भी  ऋण  मिल  सकेगा ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  से

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  से  अपने  कारोबार  के  सम्बन्धित  क्षेत्र  के
 छोटे  कृषि

 ग्रामीण  शिल्पियों  इरादी  के  सभी  उत्पादक  उद्यमों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 कहा  गया  उन्हें  अपने  ग्राहकों  की  शिक्षा  ate  चिकित्सा  सम्बन्धी  अ्रावश्यकता्रों  के  अ्राकस्मिक

 व्यय  के  सीमित  मात्रा  उपभोग  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  भी  अनुदेश  दिये  गये  हैं  ।

 ऋणों  पर  प्रतिबन्ध

 955.  श्री  alo  के०  चन्द्रप्पन :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  Far  करेंगे  fa:

 क्या  एक  वर्ष  से  अ्रघिकਂ  समय  से  लागू  पर  प्रतिबन्धਂ  जिसे  चालू  व्यस्त  काल

 से  aa  फिर  लागू  किया  गया  का  कोई  प्रभाव  नहीं  gar

 यदि  at,  तो  इसके  क्य  कारण  नगर

 दोनों  खाद्य  तथा  गैर-खाद्य  वर्गों  में  व्यस्त  काल  के  दौरान  बैंकों  द्वारा  कितना  ऋण

 दिया  गया

 राजस्व  सनौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  शौर

 चयनात्मकता  पर  जोर  देने  वाली  ऋण-नियंत्रण  नीति  से  मुद्रास्फ़ीति  के  दवाव  को  रोकने  में

 तथा  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  में  बड़ी  सहायता  मिली  चाल्‌  व्यस्त  मौसम  के  औद्योगिक

 उत्पादन  को  बढावा  देने  के  उद्देश्य  से  चयनात्मक  अधार  पर  उदारता  बरतते  हुए  इस  नीति  के
 व्यापक

 ढांचे  को  कायम  रखा  जा  रहा है  ।

 चालू  व्यस्त  मौसम  के  दौरान  2  1976  तक  कुल  बैंक ऋण
 में  1174

 करोड़
 रुपये  की  वृद्धि  हुई  जिसमें  से  599  करोड़  रुपये-की  वृद्धि  सरकारी  अन्न-वसूली  के  लिए  दिये  गये  ऋण

 में  हुई  ।  1974-75  के  व्यस्त  मौसम  की  इसी  अवधि  के  दौरान  कुल  बैंक  ऋण  में  690  करोड़

 रुपये  की  वृद्धि  हुई  थी  जिसमें  से  लगभग  189  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  सरकारी  अन्न-वसूली  के  लिए

 दिये  गये  ऋण  में  हुई  थी  ।

 झरोका  के  साथ  रायात-निर्यात  aime

 956.  श्री  fast  नारायण  शास्त्री  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  के  साथ  रायात-निर्यात  व्यापार  की  नवीनतम  प्रवृत्ति  कया

 कया  भ्रमरी
 का

 के  साथ
 निर्यात

 व्यापार  में  कमी  हो  रही  तौर  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  ग्रोवर

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  1974-75  में  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  को  किये  गये  निर्यात  हमारे  निर्यातों  11. 4  प्रतिश्त  झ्र  वहां  से  किये  गये

 ग्रा यात  हमारे  आयातों  का  16.3  प्रतिशत  ठहरते  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  हमारे  निर्यातों

 की  मुख्य  मर्दे  पटसन  सूती  काजू  की  मछली  तथा  मूल्यवान  तथा

 अ्रध॑-मूल्यवान  रत्न  हैं  जबकि  श्रमिक का
 से  किए  गए  आयातों  की  मुख्य  मदों  में  मशीनरी

 तथा  गैर-बिजली  कौर  परिवहन  उपस्कर  शामिल  हैं  ।



 19  1976
 लिखित  बनाना नन  रजनी $<

 जी  1974-75
 में

 अमरीका  को  हमारे  कुल  निर्यात
 लगभग  375.  79  करोड़

 रु०  के  हुए  थे  जबकि  1973-74  में  345.92  करोड़  रु०  तथा  1972-73  में  275.  74  करोड़

 रु०
 के  निर्यात हुए  थे  ।

 हालांकि  1971-72  से  अमरीका  को  हमारे  निर्यात  निरन्तर  बढ़  रहे  हैं  फ़िर  भी  उस

 देश  को  हमारे  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  हरनेक  उपाय  किये  गये  हैं  जैसे  विशेषीकृत  व्यापार

 मेलों  में  भाग  बिक्री  व  अध्ययन  दल  प्रतिनिधिमंडल  बाजार  सर्वेक्षण  क्रेता-विक्रेता

 बैठकों  का  आयोजन  करना  आदि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  दारा  लघ  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगपतियों  को  दी  गई  सहायता

 957.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं ने  बड़ी  संख्या में  लघु  तथा  मध्यम

 श्रेणी  के  उद्यमियों  को  सहायता  देने  की  नीति  को  उदार  बनाने  का  निणय  किया  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या
 कौर

 c
 1974-75  शर  1975-76  के  दौरान  कितने  लघु  तथा  मध्यम  श्रेणी के

 उद्यमियों  को  ऐसी  सहायता  दी  गई  थी  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मरीजों  )  ax

 छोटे  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  करने  की  स्वीकृत  नीति  के  अनसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 वाणिज्यिक  बैंकों  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  श्र  छोटे  उद्यमियों  की  सहायता  करने  के  लिये

 योजनाकारों  का  निर्माण  किया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  कारीगरों  तौर  तकनीकी  उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की

 विशेष  योजनायें  भी  बनाई  हैं  ।  इन  योजनाओं  के  बैंक  जमानत  अदायगी

 के  क्रम  शादी  के  सम्बन्ध  में  उदारता  बरतते  हैं  उपयुक्त  मामलों  में  रोक  यदि  मांगी  गई

 सहायता  कीਂ  राशि  कम  हो  बैंक  बिना  किसी  मार्जिन  के  वित्तीय  सहायता  देने  पर  विचार  करते

 गौर  सामान्य  उधार  भी  प्रदान  करते  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  कौर  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बेक  ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजनाओं  के

 चुने  हुए
 क्षेत्रों  में  स्थापित  निर्माण  कौर

 विधायक  उद्योगों  को  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  देते

 जो  व्त॑ंमान  रोक  भावी  उद्यमियों  को  नये  उद्योग  स्थापित  करने  श्र  विमान  एककों  के  विस्तार

 करने  के  लिये
 परामर्श  और  अरन्य

 सेवाओं
 की  anfiae  सहायता  प्रदान  करते हैं  ।

 भारतीय  frag  बैंक  ने  बैकों  को  ae  निर्देश  जारी  किये  हैं  कि  वे  आवश्यकता  पर  धा रित

 सहायता  का  अपनाया  सनौर  छोटे  ऋण  को  ऋण  स्वीकार  करते  समय  उनकी

 कतारा  की  समग्रता  पर  विचार  कर  लें  |

 भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक  राज्य  वित्तीय  निगमों  और  वाणिज्यिक  बका  को  छोटे

 श्र  मध्यम  उद्योगों  के  वित्त  पोषण  के  लिये  रियायती
 ब्याज-दर

 पर
 पुर्नावित्त  प्रदान

 करता
 है

 पंडित  बंधक  के  स्थान  पर  साम्या  बंधक  की  सेवा  का  प्रबन्ध  कौर  उपयुक्त  मामलों

 में  निम्न  मारजिन  के  निर्धारण  जैसे  उपायों  ने  छोटे  कौर  मध्यम  उद्यमियों  को  सहायता  पहुंचाई
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 Written  Answers  March  19,  1976

 उपलब्ध  अ्रांकड़े  ग्रनुबंध  में  दिये  जा  रहे  हैं
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एलर्जी  10480/76]

 रुपयों  में  भूगतान  समझौते

 958.  श्री  एस०  श्रार०  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कर्घा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  देशों  के  साथ  सभी  भी  रुपये  में  समझौते  चल  रहे  हैं

 क्या  वे  सामान्य  रूप  से  लागू  होते  हैं  प्रिया  किन्हीं  विशेष  वस्तुग्रों
 के  आयात  तथा

 निर्वात  पर  ही  लागू  होते  हैं  ;  शौर

 31  1975  के  a  में  प्रत्येक  देश  के  साथ  भुगतान  शब  को  स्थिति

 क्या  थी  ?

 धन
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  |  ॥  विद दीकि ro |  नाथ  प्रताप  :  * मिस्र  का  अरब

 गणराज्य  |

 **सोवियत  चैकोस्लॉवा  पोलैण्ड  जमीन  लोकतंत्रीय

 शणराष्य  तथा  उत्तर  कोरिया

 *यह  व्यापार  करार  प्रत्येक  देश  सेਂ  निर्यात  के  लिये  उसमें  उल्लिखित  विशिष्ट  मर्दों  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  व्यापार  करार  में  उल्लिखित  स्तरों  के  अलावा  इन  मदों  के  ब्यापार  की  दौर

 साथ  ही  उन  ५: दो  के  ब्यापार  की  भी  अनुमति  है  जिनका  उसमें  उल्लेख  नहीं  है भ्र ौर  ऐसे  मामलों  में

 भुगतान  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  में  होगा  |

 **सभी  व्यापार  विनियमों  के  अनुसार  सामान्य  ।.

 सिखर  के  अरब  गणराज्य  ate  सुडान  के  साथ  भारत  के  भुगतान  सन्तुलन
 के  बारे  में

 कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  भारते-सूडान  व्यापार  के  प्रबन्ध  के  भारत  के

 पक्ष  31-12-1975  को  शेष  तकनीकी  ऋण  7,475,000  पौंड  था  जब  कि  भारत-मीटर  का

 गणराज्य  व्यापार  प्रबन्ध  के  अन्तरगत  कोई  भी  राशि  शेष  न  थी  ।

 यूगोस्लाविया  के  सम्बन्ध  में  यह  क  जाता  है  कि  युगोस्लाविया  के  पक्ष  में  15.7  करोड़

 रुपये  का  म्रधिशेष  उन  वस्तुश्नों  की  विशेष  सूची  के  wax  भारत  से  माल  का  निर्वात  करके  समाप्त

 किया  जाएगा  जो  परस्पर  सहमति  से  स्वीकार  की  जाएगी  ।  इस  सूची  में  लगभग  50  प्रतिशत

 परम्परागत  वस्तुएं  होगी  ।

 aal  को  करवाया  खोलता

 959,  श्री  घाप्तनकर  :  क्या  चित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  शाखाएं  खोली  गई  कौर  ग्रामीण

 संख्या  की  तुलना  में  उनकी  प्रतिशतता  क्या  है  ;  तौर
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 29  1897  लिखित  उत्तर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धन  देने  वाली  संस्थानों  द्वारा  ऋण  देने  का  ग्रामीण  जनसंख्या  की

 साहूकारों  पर  निर्भरता  की  चुनौती  का  सामना  करने  में  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ate  जहां  बैंकिंगਂ

 व्यवस्था  किस  हुंद  तक  व्यवस्था  में  बदल  पानी है
 ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :

 भारतीय  रिज  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंको  ने  1973,  1974  शौर  1975  में  क्रमशः

 706,
 624  योर  791  शाखायें  ग्रामीण  केन्द्रो ंमें  (10,000  से  कम  जनसंख्या  वाले  केन्द्रों  खोली

 केवल  ग्रामीण  क्षेत्र  में  अवस्थित  शाखायें  ही  नहीं  किन्तु  अधिकारी  केंद्रीय  की  भी  तथा  कुछ
 नए  बन नक

 मामलो  में  शहरों  विन्द्रा  की  शाखायें  भीਂ  प्रेस-पास  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  सुविधायें  प्रदान  करती

 इसलिये  gam  रूप  से  यह  हिसाब  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  प्राचीन  क्षत्रों  की  प्रति  बेक-कार्यालयਂ

 जनसंख्या  कितनी है  ।  किन्तु  सारे  देश  में  जो  प्रति-बैंक  कार्यालय  जनसंख्या  1973  में  33,000  थी

 वह  घटकर  1974  में  30,000  कौर  1975  में  27,000  तंक  ले  करायी  है  |

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैक  छोट  पैमाने  के  तथा  कु
 छोटे  सड़क  तथा  wa  परिवहन  खुदरा  व्यापार  कौर  छोटे  शिल्पियों  कौर

 दस्तकार  इरादी  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  छोटे  ऋणकर्ताश्रों  की  ऋण  सम्बन्धी  अ्रावश्यकतात्रों  को

 अधिकाधिक  पुरा  करने  का  प्रयास  करते  रहे  उनके  द्वारा  किये  गये  किसानों  के  प्रत्यक्ष

 वित्तपोषण  को  जो  रकम  1969  करोड़  रुपये  थो  वह  बढ़कर  1975  में  576

 करोड़  रुपये  हो  कृषि  के  क्षेत्र  में  इन  सबको  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  वित्त  पोषित  ऋणकर्ताश्रों

 की  संख्या  इसी  अवधि  1.6  लाख  सें  बढ़  कर  24  लाख  हो  गई  है  ।  20  सन्नी  कार्यक्रम  के

 संदर्भ  जिसमें  ate  बातों  के  साथ  साथ  ग्रामीण  कजेंदारी  को  समाप्त  करना  भी  शामिल  सरकारो

 क्षेत्र  के  बैंक  सरकार  की  प्रशासनिक  कौर  वैधानिक  कार्यवाही  से  लाभभव्वितों  की  के

 और  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  देने  के  लिये  विशेष  योजनायें  बना  रहें

 सरकारी  क्षेत्र के  बैंक  का  विकसित  तथा  बिना  बैंक  वाले  क्षेत्रो  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  भी

 प्रायोजन  कर  रहे  हैं  ताकि  छोटे  are  सीमान्त  किसानों  ate  /  ग्रामीण  शिल्पियों  की

 ्रावश्यकतायं  अधिकाधिक  मात्ना  में  पुरी  की  जा  सकें  ।

 पेंशन  भोगियों  को  राहत  देने  का  फार्मूला

 960.  श्री  दादा  भूषण  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  पेंशन  भोगियों  को  राहत  देने  के  बारे  में  किसी  फार्मूला

 की  सिफारिश  को  थी  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ale  भोगियों  को  नियमित  सरकारी

 कर्मचारियों  की  तुलना  में  कितनी  राहत  दी  गई  है  ;  कौर

 (7)  कया  पेंशन  भोगियों  को  भी  तक  पुरी  राहत: को . मंजूरी की  नहीं दी  गई  है  यदि  at

 कब  तक  मंजूरी  दी
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 Saka)

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  से  तीरे  वेतन  आयोग  ने

 सिफारिश  की  थी  कि  जब  अखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960-

 100)  के  12  महीने  के  ग्रोवर  में  16  war  की  वृद्धि  हो  तो  पेशन  भोगियों  को  राहत  दी  जाये

 झर  यह  Wed  सबसे  पहली  बार  Sa  समय  दी  जाए  जब  सूचकांक  औसत  216  पर  पहुंच  जाए  ।

 इस  झ्राधार  पर  राहत  तीन  किश्तों  की  मंजूरी  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  जिसमें  248  तंक  का  सूचकांक

 at  जाता  है  ।  वित्त  मंत्री  उपलब्ध  साधन  स्रोतों  को  ध्यान में  रखते  हुये  अ्रयने  बजट

 भाषण  में  1  1975 से  पेशन  के  10  प्रतिशत  की  अतिरिक्त  तथा  राहत  की  भी  घोषणा

 की  जो  प्रति  माहे  कम  से  गम  10  रुपये  ate  अधिक  से  रैखिक  50  रुपये  है  ।

 ave  दल  के  साथ  विचार- विर्द

 961.  श्री  ait  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मिस्टर  विले  एल०  फ्रीमैन  के  नेतृत्व  में  शाया  अमरीकी  दल  दोहरे  कराधान  से

 बचने  तथा  कर  की  दरो  में  कमी  करने  के  बारें  में  भारत  अर  अमरीका  के  बीच  एक  संधि  करना

 चाहता  था  ?

 firs  ary
 क्या  यह  प्रम रिकी  दल  हमारे  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  ALATA  में  कुछ  परिवर्तन

 कराना  भी  चाहता  था  ;  श्ौरः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ate  अ्रमरीकी  दल  द्वारा  उठाये  गये  मामलों  पर

 सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  भारत  ग्र मरी की  संयुक्त  व्यापार  परिषद  की  बैठ क

 के  सम्बन्ध  में  श्री  विले  एवं  फ्रीमैन  की  श्रष्यक्षता  में  संयुक्त  राज्य  भ्रेमेरिका  का  जो  दल

 1976  में  भारत  पाया  था  उसने  सुझाव  दिया  था  कि  दोनों  सरकारों  को  दोहरे  कराधान  से  बचने

 के  सम्बन्ध  में  करार  करना  चाहिये  |

 नहीं  aa  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अ्धिनिथम  के  बारे  में  केवल  कु  स्पष्ट -
 करण  मांगे  थे  कौर  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  इस  भ्रघिनिथम  का  उदारतापूर्वक  पालन  किया  जाए

 दोहर  कराधान  से  बचने  के  एक  करार  के  बारे  में  दोंनों  सरकारों  के  बीच  पहले  से  ही

 बातचीत  चल  रही  है  ।  अ्रमरी की  दल  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  i

 लन्दन  में  होन  प्रददांनी  में  भाग  लेना

 962.  श्री  दादा  मगर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विश्व  ब्यापार  केन्द्र  विकासशील  देश ं
 की  आगामी  अक्तूबर  सास

 में  किसी  समय  लन्दन  में  होने  वाली  प्रदर्शनी
 में  भाग

 लेने  का  feta  किया  ह  ;  ate

 उक्त  प्रदर्शन में  भारत  द्वारा  भाग  लेने  सम्बन्धी  शर्ते  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  नहीं  ।

 a y प्रदर्शनी  के  आयोजकों  से  अनुरोध  किया
 है

 कि  q  जो  वित्तीय  सहायता  शादी  दे

 रहे  हैं  उसके  कुछ  ब्यौरे  स्पष्ट  करें  |
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 लिखित
 उत्तर

 Compulsory  Deposit  Scheme  for  Central  Government  Employees

 963.  Sari  Ramavatar  S4astri  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 cent (a)  whether  50  per  dearness  allowance  of  the  Central  Government  employees. is  being  deducted  and  deposited  in  the  Compulsory  Deposit  S  cheme;

 (b)  whether  as  per  orders  of  the  Central  Government,  the  term  of  the
 going  to  expirein  coming  June  or  July;  an

 said
 scheme

 is

 (c)  ifthe  replies  to  parts  (a)  and  (b)  above  be  inthe  affirmative  whether  Government
 propose  to  pay  fullamount  of  dearness  allowance  tothe  employees  after  discontinuing  this-
 Scheme  from  comin
 ted  in  cash  ?

 g  June  or  July  and  pay  in  cash  the  50  per
 cent  amount  already  deduc-

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  :  (a)  Yes,

 (b)  Yes,  on  6th  July,  1976,  as  per  the  existing  provisions  of  the  Additional  Emo-
 luments  (Compulsory  Deposit)  Act,  1974.  However,  as  indicated  in  the  Budget  Speech  of
 the  Finance  Minister,  it  is  pro  posed  to  extend  the  period  of

 compulsory
 deposit  of  additional.

 dearne§s  allowance  by  a  year.

 (c)  No.  Additional  Dearness  Allowance  Deposits  made  till  July,  1976  willbe  repaid:
 in  five  equal  annualinstalments,  the  first  instalment  commencing  from  July,  1976inthe  manner
 provided  in  the  Act.

 Cultural  Convention  of  Eastern  States

 964.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Willthe  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation.
 be  please  to  state:

 (a)  wnether  any  cultural  convention  of  the  Eastern  States  of  the  country  was  held  at
 Bhubaneswar  on  the  12th  February,  1976;

 (b)  if  so,  waether  waile  sp2aking  at  the  concluding  function  of  the  convention,  he  appealed’
 that  the  State  Governm2nts  should,  in  consultation  with  the  Ministry  of  Tourism
 a  policy  for  the  co-ordinated  development  of  internal  tourism;

 लि  formulate

 (c)  whether  Central  Government  propose  to  extend  any  help  to  the.  State  Governments.
 in  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  and  (d).  According  tothe  broad  division  of  responsibilities  as  outlined  in  the  draft
 Fifth  Plan  docum:2nt  on  Tourism  it  is  envisaged  that  the  Centre  should  invest  in  projects  and!

 progtamm?s  which  are  intended  primarily  to  stimulate  international  tourism,  while  the  State

 Goveram2nts  should  concentrate  their  resources  on  the  development  of  facilities  for  demestic
 tourism.  A  provision  of  Rs.  35°89  crores  exists  for  the  development  of  tourism  schemes  in
 the  State  Sector.  Tne  provision  in  the  State  Sector  is  for  providing  facilities  primarily  for  domes-
 tic  tourists  and  pilgrims.  In  order  to  avoid  over-lapping,  the  Department  of  Tourism  ensures

 co-ordination  at  the  time  of  discussions  held  10  finalise  Plan  documents,  Annual  Plans  etc.

 aq  1976-77  के  faa  निर्वात-लक्ष्य

 965.  श्री  सूरज
 पांडे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  ने  वर्ष  1976-77  के  लिये  5000
 करोड़  रुपये

 के  अत्यन्त  महत्वाकांक्षी

 निर्यात  लक्ष्य  निश्चित  किये  हैं  ;
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 «  यदि  et,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  att  क्या  हैं  ;

 इन  weal  की  प्राप्ति  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  से  1976-77

 के  लिये  निर्यात  लक्ष्य  तैयार  करने  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  निर्वात  लक्ष्य  निर्धारित  करते

 समय  seats  तथा  बाय  विभिन्न  उपादानों  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  उस  वर्ष  के  लिये

 निर्धारित  किये  गये  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  सभी  अ्रावश्यक  उपाय  भी  किये  जायेंगे  |

 हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 966.  श्री  सरजू  पाँडे

 श्री  हरि  क्रियोल  सिंह :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कोई  राज्य-वार  लक्ष्य  निश्चित  किये  गये

 यदि  तो  उत्तर  पश्चिमਂ  झा साम  तथा  उड़ीसा  के  लिये  कितनी

 राशि  नियत  की  गई  है  तथा  तत्सम्बन्धी  लक्ष्य  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  तथा  हालांकि

 हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  तैयार  नहीं  किये  गये  फिर  भी

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  निम्नलिखित  के  लिये  कार्यक्रम  शुरू  किए  हैं  :---

 (1)  सहकारी  क्षेत्र  में  मौजूदा  30  प्रतिशत  एककों  की  संख्या  बढ़ा  कर  60  प्रतिशत

 करना  ;

 \  2)  हथकरघे  का  आधुनिकीकरण  ;

 (3)  हथकरघा  उद्योग  का  तकनीकों  तथा  प्रौद्योगिकीकीय  आधार  सुदृढ़  करना  ;

 (4)  उचित  कीमतें  पर  निविष्ट  साधनों  की  पर्याप्त  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  ;

 (5)  बेहतर  ऋण  सुविचारों  की  व्यवस्था  करना  ;

 (6)  भ्रमित  बिक्री  केन्द्रों  की  व्यवस्था  करना  ;  शौर

 (7)  गहन  विकास  तथा  मिर्ज़ा  उत्पादन  परियोजना त्रों  कीਂ  स्थापना  करना  ।

 ये  कार्यक्रम  या  तो  विचाराधीन  हैं  या  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  फिलहाल

 श्र  राज्य  के  लिये  40000  से  अ्रघिक  हैकरों  की  एक-एक  गहन  विकास  परियोजना

 कुल  मिलाकर  ऐसी  13  परियोजनाओं  तथा  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  20  निर्यात  उत्पादन

 परियोजनाएं  क्रियान्विति  के  लिये  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  की  आपकी  उत्तर  पश्चिम

 असाम  तथा  उड़ीसा  उन  राज्यो  में  से  हैं  जहाँ  एक-एक  गहन  विकास  परियोजना  दोर

 निर्यात  उत्पादन  परियोजना  होगी  ।
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 29  1897  )  लिखित  उत्तर }

 कौशिक  का  एक  शन्तरीष्ट्रीय  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 967.  श्री  डॉ०  के०  पड़ा  क्या  qiza  कौर  नागर  विज्ञापन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेगे  कि  :

 कोणों  इस  क्षेत्र  की  तहत  योजना  के  एक  अन्तराष्ट्रीय  पर्यटक  केन्द्र

 के  रूप  में  करने  के  लिये  कौनसा  सावधिक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 वहां  पेंशन  संबंधी  मूलभूत  श्रावश्यकताश्रों  की  व्यवस्था  करने  की  दिशा  में  अरब

 तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  तौर

 स्मारकों  के  परिरक्षण  ate  सुरक्षा  के  लिये  नदी  कोई  अतिरिक्त  कदम  उठाये

 गये हैं  तो  वे  क्या

 पर्यटन
 कौर  नागर

 विमानन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  से
 ज

 जहां  कोणों  के  स्मारक  रक  संरक्षण  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  पुरातात्विक  सर्वेक्षण

 का  पेंशन  विभाग  का  दायित्व  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  कौशिक  स्थित  सय  मंदिर  का

 प्राकृतिक  सौंदर्यं  स्मारक  के  ata  पास  के  श्रश्यवस्थित  विकास  से  नष्ट  न  होने  पाये  जिस  से

 कि  वहां  का  पर्यावरण  विकृत  हो  जाये  ।  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिये  विभाग  ने  निर्माण
 ी

 और  श्रीवास  मंत्रालय  के  नगर  व  ग्राम  आयोजना  संगठन  सं  एक  मास्टर  प्लान

 प्रयोग  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया  है  जो  कि  इस  स्मारक  के  ara  पास  विकास

 कार्यो  को  हाथ  में  लेने/श्रनूमित  प्रदान  करने  के  लिये  एक  आवश्यक  पूर्वापेक्षा  है  ।  मास्टर  प्लान

 तैयार  की  जा  रही  है  और  जैसे  ही  इसे  अंतिम  रूप  दे  दिया  जाता  विकास  कार्यक्रम  को

 क्रियान्वित  करने  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  पुरातात्विक  सर्वेक्षण  तथा  राज्य  सरकार  को  पराग्वे

 से  संबंधित  प्राधिकारियों  पर  सौंप  दिया  जायेगा  |

 पूर्ववर्ती  योजनावधियों  पेंशन  विभाग  ने  कोणों  में  एक  पेंट  बंगले  का  निर्माण

 किया  परिचालन  भारत  पेंशन  विकास  निगम  द्वारा  एक  यात्री  लॉज  के  रूप

 में  किया  जा  रहा  है  ।  इस  के  भ्र ति रिक्त  राज्य  सरकार  एक  पेंट  बंगले  का  परिचालन  कर

 रही

 पर्यटन  का  एक  राष्ट्रीय  उद्योग के  रूप  में  विकास

 968.  श्री  डी०  के०  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  पेंशन  को  एक  राष्ट्रीय  उद्योग  के  रूप  में  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  agent  में  भारत  का  समेकित

 प्रतिबिम्ब  प्रदर्शित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों  खतरों  पर  भ्रपेक्षित  प्रबंधकीय  प्रतिभा  उपलब्ध

 कराने  के  उद्देश्य  इस  संबंध  में  अखिल  भारतीय  सेवा  संवर्ग  बनाने  का  है  ?

 पर्यटन  ale  नागर  विमानन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सुरख  पाल  faz)  (*)

 पर्यटन  पहले  ही  एक  विकासशील  राष्ट्रीय  उद्योग  इस  ने  1975  में  विदेशी  मुद्रा  में  184
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 करोड़  रुपये  रचित  feat  तथा  पर्यटन  से  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  निरंतर  क्रमशः  बढ़

 रही  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  safes  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  हाल  हीं  में  किये  गये  एक
 सर्वेक्षण  के  पेंशन  ने  1972-73  में  9,33,766  व्यक्तियों को  रोजगार  प्रदान  किया

 पेंशन  देश  का  सब  &  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अति  करने  वाला  दसवां  उद्योग  है  ।

 पेंशन  एक  अत्यधिक  विशष्टि  एवं  तकनीकी  उद्योग  है  जिस  के  विभिनन  पहलू

 हैं  खान-पान  तकनीक  होटल  प्रचार  यात्ना  अधिकरण

 सड़क  तथा  रेल  परिवहन  शादी  ।  oder  उद्योग  के  विभिन्‍न  cea  की

 झावश्यकताश्ों  की  पूति  करने  लिये  प्रतिभावान  प्रबंधकों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  एक

 एकत्रित  अखिल  भारत  सेवा  संवर्ग  का  सृजन  अरसात  करना  नहीं  है  ।

 पेंशन  विभाग  ने  केन्द्रीय  तथा  राज्यीय  दोनों  ही  वर्गों  के  अधिका रियों  को  पर्यटन  प्रोत्साहन

 के  विषय  में  प्रशिक्षण  देने
 के

 बारे  में
 विशेष  दक्षता  प्राप्त

 की
 है

 ।  राज्यीय  तथा  केन्द्रीय
 अ्रधिका  रियों

 को  wer  संबंधी  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  नई  दिल्ली  में  तथा  कलकता  अर

 मद्रास  से  wea  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रायोजित  किये  जाते  हैं  ।

 निकट  भविष्य  में  एक  केन्द्रीय  पेंशन  प्रशिक्षण  संस्थान  चालू  करने  का  भी  प्रस्ताव  है

 जो  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  दोनों  ही  में  पेंशन  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करेगा  ।

 जीवन  बीमा  निगम  को  बिहार  से  हुई  my

 969.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  faa  मंत्री  ae  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि  :

 बिहार  &  1975
 तक  जीवन

 बीमा  निगम  को  प्रीमियम  के  रूप  में

 कुल  कितनी  अय  हुई  ;  ak

 बिहार  राज्य  के  पिछड़े  वर्गों  ्र  पिछड़े  क्षेत्रों
 के

 उन्नयन  के  लिये  उक्त  अवधि

 में  निगम  द्वारा  आबंटित  का  दिलावर  ब्यौरा  क्या  है  ।

 fra  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  :  जीवन  बीमा  निगम  को

 बिहार  स्थित  प्रभागों  के  जरिये  1-4-75  से  31-12-1975  प्रीमियम  के  रूप

 में  कुल  11.80  करोड़  रु०  की  राय हुई  |

 इस  अवधि  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  ने  बिहार  सरकार  द्वारा  जारी  की

 गई  प्रतिभूतियों  तथा  बंध  पत्तों  इत्यादि  )  में  किये  गये  अ्रंशदान  के  रूप  में  कौर  बिहार  सर्कार

 को  तथा  उस  राज्य  में  राज्य  स्तरीय  अन्य  संविधिक  निगमों  तथा  अभिकरणों  को  दिये  गये

 ऋणों  के  रूप  में  833  लाख  रु०  का  निवेश  किया  ।  वें  ही  धन  के  जिला  वार  आबंटन  के  बारें

 में  निर्णय  करते हैं  ate  उस  में  जीवन  बीमा  निगम  कुछ  नहीं  कह  सकता है

 इस  के  अतिरिक्त  सिंहभूम  तथा  जमशेदपुर  जिलों
 में

 स्थित  गेर
 सरकारी  क्षेत्र

 की  कंपनियों

 a i को  80  लाख  रु०  तथा  300  लाख  रु०  के  ऋण  दिये
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 Development  of  Tourism  in  Bihar

 970.  Shri  P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  exp2nditure  incurred  in  1975-76  on  the  development  of  tourist  centres  like  Bodh-
 gaya,  Nalanda  and  Rajgir  for  the  development  of  tourism  in  Bihar;  and

 (b)  the  amount  to  be  allocated  for  the  development  of  said  centres  in  the  ensuing  year  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Surend-

 va  Pal  Singh):  (a)  N>  exp:nditure  has  been  incurred  on  the  development  of  tourist  faci-
 lities  at  Bodhgaya,  Rajgir  and  Nalanda  during  1975-76  as  firstly,  the  land  required  at  Bodhgaya

 has  yet  to  be  acquired  by  the  State  Government  and  transferred  to  the  Department  of  Tourism;
 and  secondly,  the  master  plans  of  Rajgir  and  Nalanda  are  under  finalisation  and  only  on  their
 completion  will  the  d:velopment  of  requisite  facilities  at  these  places  be  taken  up.

 (b)  A  provision  of  Rs.  16-50  lakhs  has  been  suggested  in  the  budget  proposals  for  1976-77
 for  the  Cultural  Tourism  Programme  of  the  Department  of  Tourism  under  which  the  deve-
 lopm:nt  of  facilities  at  selected  Buddhist  centres  and  other  archaeological  centres  of  tourist
 ‘imterest  is  proposed  to  be  taken  up.

 जिला  स्तर  पर  परिषदों  निकायों  की  नियुक्ति

 971.  श्री  तारा यग  चन्द  परिवार  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  20  सुतरी  झाधिक  कार्यक्रम  की  क्रियान्वित  में  बैकों  को  सामान्यत :

 शामिल  करने  तथा  विशेष  रुप  से  ऋण  मंजूर  कराने  के  लिये  fea  से  कि  नियोजन  योजनाओं

 के  माध्यम  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  तथा  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होने  का  प्रयास  करने  वाले

 बेरोजगार  aaa  को  न्याय  सिल  अन्य  लोगों  के  अ्रलावा  संसद  सदस्यों  तथा  जिलों  के

 बिधान  सभा  सदस्यों  को  लेकर  जिला-स्तर  पर  मंत्रणा  परिषदों/सलाहकार  निकायों  की  नियुक्ति  करने

 का  कोई  निर्णय  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  रुप-रेखा
 क्या  है  ?

 राजस्व  तौर  बे  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंक  20  सुतरी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सक्रियता  से  भाग  लर  इस  क/यक्रम

 में  उनका  शअ्रधिकांश  योगदान  उन  उपायों  के  लाभांवितों  के  वास्ते  cara  ऋण  की  व्यवस्था

 करने  के  रुप  में  जिन्हें  20  सुन्नी  कार्यक्रम  में  बताय  गये  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  कौर

 राज्य  सरकारों  ने  किया है  ।  बेरोजगार युवको  के  स्वंय  नियोजन के  उद्यमों  में  पनी  विद्यमान

 योजनाओं  के  माध्यम  से  wit  साथ  ही  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाये गये  नियोजन  प्रोत्साहन

 कमों  के  कार्यान्वयन के  लिये  वित्तीय  सहायता  देकर  भी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  निष्पादन  उन  के  भारतीय  frag  बैंक  ब्रोकर  भारत  सरकार

 द्वारा  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  लीड  बेक  योजना के  अ्रधीन  स्थापित  की  गई  जिला  सलाहकार

 समितियों  से  भी  तराशा  की  जाती है  कि  वे  ae  बातों  के  साथ  साथ  20  सूत्री  श्रमिक

 यद्यपि  जिला  स्तर  की कार्यक्रम  के  लिये  सहायता  देने  में  बैंकों  के  काय  की  समीक्षा  करें  ।

 सलाहकार  परिषदों  दाता  परामर्श  निकायों  का  पृथक  रुप  से  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं

 किन्तु  फ़िर  भी  संसद  की
 प्राक्कलन

 समिति  द्वारा  जिला  सलाहकार  समितियों  में  गैर  सरकारी

 व्यक्तियों  को  शामिल  करने  के  बार  में  की  गई  सिफ़ारिशों के  अ्रतुसार  गैर  सरकारी  को  इन
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 समितियों  में  शामिल  करने  का  प्रश्न  सरकार  कौर  भारतीय  रिजवी  बैंक
 के  विचाराधीन  है  ।

 यह  fra  किया  गया  हैकि  जिन  कुछ  राज्यों
 में  कुछ  जिला  सलाहकार  समितियों में  गैर  सरकारी

 व्यक्ति  शामिल  किये  जा  qe  हैं  उन्हें  चाल  रखने  के  अलावा  अन्य  राज्यों में  ग्रामीण

 व्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  विशेष-लान  रखने  वाले  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  प्रत्येक  राज्य  के

 एक  जिले  की  जिला  सलाहकार  समिति  के  हिसाब  प्रयोगात्मक  रुप  से  शामिल  क्या  जाये  |

 भारत  wea  विकास  fang  द्वारा  ऊटी  का  क्वेटा  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 972.  श्री  एस०  ए०  मुहगनन्तप  :  क्या  पत्नी  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाड़ु में
 ऊटी  पर्यटकों  के  लिये  बहुत  बड़ा  अ्राकषंण  है

 यदि  तो  क्या  इस  स्थान  का  एक  पर्यटक  केद्र  के  रुप  में  विकास  करने

 के  लिये  उस  को  अपने  नियंत्रण में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 ait  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 सं
 द

 फ्यंटन  शौर  नागर  दिखाना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :

 (7).  सरकार  को  पाठकों  के  लिये  एक  श्राप  क  स्थल  के  रुप  में  ऊटी  के  महत्व  की  जानकारी

 है  ।  साधनों  की  तंगी  तथा  wer  प्राथमिकताएं  के  फ़िलहाल  Hz  में

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  किन्हीं  योजनाओं  को  हाथ  में  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 देश  में  विदेशी  बेक

 973.  सरदार  स्वर्ग  सिह  सोनी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  sor  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  बैंक  हमारे  देश  के  feat  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रहे  भ्रौर

 यदि  तो  ऐसे  विदेशी  बैकों  के  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने

 का  है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )

 wt  भारतीय  रिज  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उस के  ध्यान  विदेशी  बैंकों

 a
 राष्ट्र  विरोधी  गतिविधि  में  लग  होने  की  कोई  घटना  नहीं  are  है  ।  विदेशी  बक  देश

 सामान्य  कानूनों  के  ढ़ांचे  के  भीतर  ही  कार्य  करते  इन  बैंकों  की  भारतीय  शाखाओं  का

 कार्यचालन  खासतौर  से  बैंकिंग  विनियमन  अधिनियम  भारतीय  faa  बेक  अ्रधघिनियम  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  भारतीय  रिजु  बैंक  द्वारा  समय  समय  पर  जारी

 किये  गये  विदेशों/परामशों  द्वारा  प्रशासित  देता  है  ।  रिजर्व  बैंक  ने  ae  भी  सुचित  किया  है  कि

 इन  बैंकों  द्वारा  इन  संविधियों/निदेशों  के  उपबन्धों  का  कोई  गंभीर  उल्लघंन  इस  के  ध्यान  में

 नहीं  पाया  है  ।  25-4-1975  की  उत्तरित  लोक  सभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7535  के

 उत्तर  की  कौर  भी  ध्यान  श्राकंषित  किया  जाता  है  ।
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 विदेशों  को  विमानों  के  लिये  wares

 £5 ग  नन  कद
 974.  सरदार  सह  सोनी  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमान  ह  | द  ा  ध श्र |  े  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 इस  समय  नागर  विमानन  विभाग  कितने  तथा  किस  प्रकार  के  विमानों  का  उपयोग

 कर  रहा  है  ;

 मा विगत  एक  ag  के  दौरान  सरकार  ने  कितने  नये  वि  ६  के  लिये  विदेशों  को  क्रयादेश

 दिये  हैं  ale  उनकी  विशिष्टता यें  क्या  हैं  ;

 उक्त  watey  के  दौरान  कितने  तथा  किस  प्रकार  के  विमानों  का  उपयोंग  बन्द  किया

 गया  कौर  उन्हें  अरन्य  देशों  को  बेच  दिया  गया  ;  कौर

 इससे  सरकार  विदेशी  मुद्रा  सहित  कितना  लाभ  gar
 ?

 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  विमानन  विभाग

 द्वारा  इस  समय  दो  डी०  सी  त्न  विमानों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  जिन  पर  उनका  ही  स्वामित्व

 नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  कोई  नहीं  ।

 (7)  जहां  तक  नागर  विमानन  विभाग  का  सम्बन्ध  कोई  नहीं

 उपर्युक्त  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  प्रश्न  नहीं  BSAT  |

 जनता  व्यक्तिगत  दू  बंटना  बीमा  योजना

 97 5.  श्री  रास
 सहाय

 क्या  वित्त  मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 het
 जनता क्या  सरकार  का  विचार  एक  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  योजना  प्रारम्भ  करने

 का  है  ;  att

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  साधारण  बीमा  कम्पनियों

 का  1976  से  जनता  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  योजना  शुभारम्भ  करने  का  विचार  है  ।

 इस  योजना  की  मुख्य  बातें  fRity  प्रकार  से  हैं  ——

 (1)  इस  योजना  का  उद्देश्य  एक  sear  दो  तरंगों  की  क्षति  एक  अथवा  दाना  आंखो

 की  क्षति  ate  दुर्घटना  के  स्थायी  रूप  से  पंगु  हों  जाने  पर  सुरक्षा
 उपलब्ध  करना  है  |

 (2)  बीमा छत  रकम  10,000  रुपये  हैं  ।  लेकिन  एक  sin  की  क्षति  अ्रयवा  एक  आंख

 ग्रीवा  अन्य  प्रकार  को  स्थायी  विकलांगता  के  बीमाक्ञत  रकम  का  केवल  50

 प्रतिशत  देय  है  ।
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 (3)  प्रीति  मं  12  रुपये  प्रतिशत  है  |

 (4)  दुर्घटना  के  कारण  हुये  चिकित्सा  व्यथ  की  प्रतिवर्ष  200  रुपये  तक  पूरी  को  जा

 warty  |

 (5)  किसी  भी  एक  व्यक्ति  द्वारा  वे'वलਂ  एक  ही  बीमा  किया  जा  सकता  है  ।

 (6)  इस  व  अन्तर्गत  16  से  60  वर्ष  की  शरायु  वाले  जाते  हैं  |

 पर्यटन  स्थलों  का  विकास

 976.  श्री  UH  सहाय  क्या  पटन  शर  नागर  दिखाना  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिक  संख्या  में  पर्यटकों  को  ्ञाकर्पित  करने  के  लिये  देश  में  धिक  पर्यटन-स्थलों

 का  विकार  करने  के  बारे  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ;  झ्र ौर

 यदि  तो  1976  में  विक्सित  किये  आने  वाले  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 पटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सुरेन्द्र  पल  श्र

 प्रश्न  का  एक  लगातार  चल  वाली  प्रक्रिया है
 ।  वर्ष  1976-77  में  इन  पर  बल

 देने  का  arg  जारी  रहेगा  :  पटन  के  आ्राधारभूत  उपादानों  तथा  परिवहन  सुविधायें )
 का  भारत  को  लक्ष्य  बना  कर  झपने  वाले  पर्यटकों  को  शर  अधिक  माता  झ्ार्कपित  करने

 के  लिये  चुने  हुये  क्षेत्रों  का  cade  तथा  समुद्र  तटीय  बिना-स्थलों  के  रूप  पुरातत्विक

 तथा  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  रूप  में  सांसारिक  पर्यटन  का  विकास  तथा  wey  जीव  पर्यटन  का

 विकास  |  इस  प्रयोजन  वे  1976-77  के  दौरान  हाथ  में  ली  जाने  वाली  विभिन्न  लपेटन

 स्कीमों  लिये  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  667.  64  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 हथकरघा  उद्योग  को  उन्नति  के  लिये  योजना

 977.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 लिका
 क्या  राज्य  सुधारों  को  हथव/रघा  योग  को  उन्नत  की  योजना  से  अवगत  कराया

 गया  है  ;  अ्ौरः

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  का  अनुमोदन  किया है  ?.

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  satay  विश्वनाथ  प्रताप  fea)  हां  ॥

 राज्य  सरकारें  बताई  गई  पद्धति  के  अनुसार  हथकरघा  उद्योग  को  नया  जीवन  देने

 तथा  उसका  विकास  करने  की  योजनायें  शुरू  करने  के  लिये  सहमत  हो  गई  हैं  ।

 aa  याने के  नृत्यों  में  वृद्धि

 978.  श्री  पो०  गंगादेव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रीਂ  ae  बताने  की
 छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्न  विशेषकर  उतर  प्रदेश  में  स्टेपल  यार्न  के  meat  में  वृद्धि

 की  जा  रही  है
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 क्या  सरकार  ने  हथकरघा  ate  विद्युत  चालित  करघा  बुनकरों  से  स्टेपल  यार्न  के  मूल्यों

 को  स्थिर  रखने  का  भ्रनुरॉध  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रद्वा  करने  का  विचार  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सरकार  कों  ऐसी  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 तथा  उतर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  में  हैंडलूम  तथा  पावरलूम  बुनकरों  की  ग्रो रसे

 स्टेपल  फाइबर  स्पेन  यान  की  ऊंची  कीमतों  के  खिलाफ  श्रभ्याव दन  प्राप्त  हुये  हैं  ।  जो  पूछताछ  की

 ई  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  पिछले  4-5  महीनें  के  दौरान  स्टेशन  फाइबर  स्पेन  यानें  की  कीमत  में

 वृद्धि  हुई  है  जिसका  मुख्य  कारण  है  स्टेपल  फाइबर  की  ही  कीमत  में  विधि  ate  बाजार  में  यान  की

 मांग  का  बढ़ाना  ।  स्टेपल  फाइबर  स्पेन  यात  की  कीमतों  को  नियंत्रित  करनें  के  लिये  सरकार  के  पास

 कोई  कानूनी  उपाय  नहीं  हैं  ।

 कोचीन  पतन  क्षत्र  को  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  बनाया  जाना

 980.  श्री  करके  जाज॑  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  कोचीन  पत्तन  क्षेत्र  कों  निर्बाध  ब्यापार  क्षेत्र  बनाने  का

 है  ;  भ्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  |  तथा  केरल  की

 राज्य  सरकार  ने  कोचीन  में  एक  मुक्त  ब्यापार  जॉन  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  सुझाव  पर

 विचार  करके  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  परियोजना  की  सम्भाव्यता  का  अध्ययन  किया  जाना

 चाहिये  ।  केरल  सरकार  को  तदनुसार  सलाह  दी  गई  थी  ।  इस  सरकार  देश  में  अर  अधिक

 मुक्त  व्यापा  जौन  बनाने  की  समग्र  धारणा  तौर  व्या वहा यंता  पर  भी  विचार  कर  रही  हूँ  ।

 घटिया  वस्तु ग्र ों  का  निर्यात

 981.  at  राजदेव  सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लन्दन  चम्बल  श्राफ  काम  के  इम्पोर्ट  अपरचनिटीज  झ्राफिस  के  चीफ

 क्यू टिव  ने  भारतीय  निर्यातकर्ताश्रों  से  यह  ata  किया  है  कि  वे  अपने  उत्पादों  के  मूल्य-पक्ष  की  तुलना

 में  किस्म  पक्ष  की  are  अधिक  ध्यान  दें  ;

 क्या  भारतीय  निर्यात  किताबों  की  उपभोकताग्रों  को  सृष्टि  की  प्राय  उपेक्षा  करने

 की  आदत  है  ;  alt

 (7)  यदि  तो  घटिया  वस्तुयें  निर्यात  करने  के  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  इम्पोर्ट

 अ्रपारच्यूनिटीज़  आफ  लन्दन  चैम्बर  श्राफ  कामर्स  के  चीफ
 एग्जीक्यूटिव

 ने  भारत  का  दौरा  किया  था

 ौर  जितने  भी  मचो  से  उन्होंने  भाषण  दिये  उन  सभी  में  प्रा घार भूत  बात  यह  थी  कि  भारत  जेसे

 विकासशील  देशों  के  विनिर्माताओ्ं  sar  .  निर्यातकों  को  से  भ्रमित  महत्व  क्वालिटी  को  देना
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 चाहिये  ate  निर्वात  की  माल  पर  लागू  क्वालिटी  नियंत्रण  उपायों  को  स्वदेशी  मांग a  सम्बन्धित

 माल  पर  भो  लागू  करना  उ  ati  खास  तौर  से  भारतीय  माल  को  घटिया  क्वालिटी  का

 जिक्र  नहीं  किया  ।

 भारत  सरकार  ने  भारत  से  निर्वात  किये  जाने  वाले  माल  की  क्वालिटी  Ht  सुधारने  के  लिये

 कई  उपाय  किये  है  ।  मानकीकरण  तथा  निरीक्षण  के  क्षेत्र  में  देश  की  विभिन्न  एजेन्सियों  के

 विशेष  अनुभव  तथा  तकनी की  दौर  प्रशासनिक  जानकारी  को  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  के  समग्र

 तालमेल  के  अधीन  एक  साथ  पुल  किया  गया
 है  ताकि  निर्यात  पुर्व  निरीक्षण  ग्रत्यघिक  कुशल  तथा

 बटालिक  ढंग  से  किया  जा  सके  ।  हमारे  अधिकांश  प्रमुख  निर्यात  योग्य  उत्पाद  वर्तमान  निर्यात पुर वे

 निरीक्षण  पद्धति
 के  अ्रन्तगंत  AT  जाते  हैं  ।

 घटिया  माल  को  सप्लाई  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  शिकायतों  पर  सरकार  गौर  करती ह  अ्रौर

 उपर्युक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 31  1975  के  बाद  लखा बाह्य  धन  को  घोषणा

 982.  श्री  राजदेव  fag  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  31  1975  के  बाद  स्वेच्छा  से  लेखा  बाह्य  धन  सम्बन्धी  कुछ  घोषणायें

 1976 के  प्रीत  तक  की  गई  थी  :  अ्रौरਂ

 तो  कितनी  धनराशि  की  घोषणा  की  गई  थी  ate  उसका  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या  है

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार
 :

 शर  हाल  ही  में  समाप्त  स्वेच्छया  प्रकटन  योजना  के  अधीन  श्राय/धन  का  प्रकटीकरण

 केवल  31  1975  को  मध्य  रात्रि तक  किये  जा  सकते  थे  |

 अ्रायकर  1961  की  धारा  27  3-ए./धनकर  1957  की  धारा

 के  ward  1  1976 से  1976 के  प्रीत  तक  किये  गये  स्वेच्छया  प्रकटीकरण ों

 के  सम्बन्ध में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हज़ारों  इसे  देश  भर  के  आयकर  ग्रायक्तों स ेसे  एकत्रित

 करना  पड़ेगा  |  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशष  ara  अ्रधिकार-क्षेत्र  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त

 करना  चाहूं  तो  वह  इकट्ठी  करके  पेश  की  दी  ष्ग ।येगी  |

 भारत  शौर  gama  के  बीच  समझौता

 983.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  श्र  फुंगाल ने एक ने  एक  महत्वपूण  समझौता  किया है
 जिसके  अन्तत

 तगा  भारतीय  चमड़े  और  कमाई  हुई  खालों  का  आयात

 करेगा  तथा  कोक  तथा  रासायनिक  उत्पादों  का  निर्यात  करेगा  ak

 क्या  उस  देश को  हमारा  निर्यात  ate  वहां  से  आयात  पहली  बार  होगा
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  बौर  पुर्तगाल

 तथा  भारत  के  बीच  1-8-1967  से  कोई  व्यापार  सम्बन्ध  नहीं  हाल  पु कंगाल

 सरकार  के  अनुरोध  पर  एक  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  ने  1976  में  उस  देश  का  दौरा  किया

 शर  दोनों  देशों  के  सच  व्यापार  तथा  अविक  सहयोग  के  बारे  में  पुर्तगाल  सरकार  के  साथ  विचार

 विमर्श  किये  ।  व्यापार  तथा  झार्धिक  सहयोग  के  बारे  में  कर।र  के  मसौदे  पर  पुर्तगाल  सरकार  द्वारा

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ae  th  आशा  है  कि  कराने  वाले  महीनों  में  उसे  afar

 रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 :  wlio a  म
 भारत-पुर्तगाल  वार्तीश्रों  के  फलस्वरूप  पु नं गाल  को  fe  tad  न  रने  तथा  वहां  से  आयात  करने

 के  लिये  निम्नोक्त  मदों  का  पता  लगाया  गया  है

 पुर्तगाल  को  निर्यात  करने  के  लिए  पता  लगाई  गई  सें  ।

 }  काफी

 2  did  i

 3  तम्बाकू

 मसाले

 चाय

 पशु  खाल

 जानवरों  का  चारा

 मूंगफली  हाथ  से  चुनी  व  छंटी  हुई

 ara  खाद्य  पदार्थ  श्रिम्प  तथा  समर्पित

 10  बिस्कुट

 11  काजू  गिरी

 12  साधित  खाद्य  पदार्थ

 13  श्राम

 14  कमर  धागा  तथा  उससे  बनी  वस्तुयें

 15.  पटसन  से  बना  सामान

 16  कच्ची  रुई

 17  सिले  सिलाये  परिधान  हथकरघा  परिधान

 18  प्राकृतिक  रेशम  के  वस्त्र  तथा  परिधान

 19  बिजली  के  सहित  तथा  इलेक्ट्रॉनिक्स  संघटक

 20  मोटर के  हिस्से  पुजे

 21  गप =F
 री  की  वस्तुएं

 22  ars  तथा  इस्पात  की  प्राइमरी  वस्तुएं  जैसे  शीट्स  पाइबस  |
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 रासायनिक  पदार्थ  तथा  भेवजीय  caret

 24.  तैयार  तथा  we  तैयार  चमड़ा

 25  रत्न  तथा  श्राभूषण

 26  लोह  झ्र यस्क

 27
 fae

 पुर्तगाल  से  श्रायात  करने  के  लिए  फ्ता  लगाई  गई  सद  ।

 1  काके  लकड़ी  काक  वेस्ट

 2  टंग सन

 यूरिया
 |...

 टार  रिक  एसिड  तथा  इनपिसिलीन  थ्राइहाइड्रेंट  जैसे  कतिपय  रासायनिक  पदार्थ

 मशीनरी
 सम्बन्धी

 कतिपय  वस्तुएं

 जहाज

 बटला  नेपाल  पाक

 984.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  wea  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 गत  एक  ag  में  कितने  weep  sca  नेशनल  पाक  देखने  गये  ;

 वहां  पर  उपलब्ध  श्रीवास  स्थान  का  ब्यौरा  कया  है  ;  पौर

 क्या  शरद  ate  शीत  तीनों  में  पर्यटकों  की  संख्या में  भारी  वृद्धि  को  देखते  हुये

 वर्तमान  श्रीवास  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  की  मांग  की  जाती  रही  है  ?

 पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :

 शियों  तथा  भारतीयों  को  मिलाकर  कुल  16,600  यात्रियों  ने  1975  के  दौरान  बेटरा  नेशनल  पाक

 की  यात्रा  की  |

 पाठक  पयंटक  जनता  लाज  तथा  वन  विश्वास  गुह  में  कुल  मिलाकर

 34  शय्या त्रों  का  आवास-स्थान  उपलब्ध  है  ।

 बिहार  के  मुख्य  वन  संरक्षक  फारेस्ट  के  पतझड़  तथा

 शरद  ऋतग्रों कि  दौरान  वर्तमान  ्रावास-स्थान  में  वृद्धि  की  आवश्यकता  की  मांग  है  |

 Lapsing  of  Life  Insurance  Policies

 985.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  lakhs  of  Life  Insurance  policies  have  been  treated  as  lapsed  in  1975  due  to
 non  payment  of  premiums;

 (b)  if  so,  the  number
 thereof;  and

 (c)  whether  Govertment  propose to  adopt  a  new  policy  to  revive  those  policies  ्
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 19  1976  लिखित  उत्तर

 ह

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi):
 (a)  and  (b)  During  the  year  ended  31st  March,  1975  the  number  of  net  lapses  (7.e.  lapses  less
 revivals)  amounte  to  4°93  lakhs  policies,  which  did  not  acquire  any  paid  up  value.

 (c)  Apart  from  taking  usual  steps  aimed  at  preventing  lapses,  as  far  as  possible,  the  LIC
 has  recently  streamlined  the  procedure  for  revival  of  lapsed  policies.  Policies  which  Fave
 Japsed  without  acquiring  any  surrender  value  can  be  revived  under  the  Special  Revivel  Scheme.
 Where  the  policy-holder  is  not  in  a  position  to  pay  the  arrears  of  premiums  in  one  lump  sum

 {and  the  policy  cannot  be  revived  under  the  Special  Revival  Scheme),  revival  can  be  effected
 ‘under  the  Instalment  Revival  Scheme.  During  the  special  drives  a  policy  which  had  remaired
 80560.  for  a  period  of  six  months  to  one  year  could  be  revived  on  the  strength  of  a  declaration
 iby  the  policyholder  himself.

 Rent  and  Rates  of  Foodstuffs  charged  by  Five  Star  Hotels

 to  state:
 986.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleasca

 (a)  whether  rent  of  rooms  and  rates  of  foodstuffs  differ  from  one  Five  Star  hotel  to  another
 in  the  same  city  being  run  under  the  private  and  public  sectors  in  the  country  end  if  so,  the  rea--
 sons  therefor;  and

 (b)  whether  Government  have  considered  some  measures  to  bring  these  rates  at  par
 and  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Suren~
 dra  Pal  Singh):  (a)  Yes,  Sir.  The  rent  of  rooms  in  a  hotel  depends  on  the  quality  and  the
 range  of  facilities  and  amenities  provided  not  only  in  the  rooms  but  also  in  the  hotel  as  a  whole.
 Likewise,  the  rates  of  food  stuff  are  also  dependent  on  the  type  of  cuisine  in  each  restaurant  and
 other  facilities  such  as  entertainment  etc.

 As  a  consequence,  the  rent  of  rooms  and  rates  of  foodstuffs  in  hotels,  irrespective  of  whether
 they  are  in  the  public  or  private  sector  differ  from  hotel  to  hotel,  even  though  they  belong  to
 the  five  star  category  and  are  located  in  the  same  city.

 (9)  As  a  particular  star  category  of  hotels,  covers  a  wide  range  of  facilities,  amenities  and
 cuisine  a  uniform,  rate  structure  in  the  same  star  category  of  hotels  is  not  feasible.  Nevertheless
 there  is  a  system  of  approving  room  tariff  for  hotels  which  have  been  approved  by  the  Depart-
 ment  of  Tourism  from  the  point  of  view  of  their’suitability  for  foreign  tourists.

 आन्तरिक  wet  को  बढ़ावा  देने  को  योजना

 987.  श्री  हरि  fag:  क्या  फ्यंटन  we  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  ग्रान्तरिक
 पर्यटन

 को  बड़ावा  देनें  के  बारे  में  सरकार  की  कोई  नई  योजना

 झोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?  |

 adaa  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सुरेख  पाल  कौर

 पये टन  संबंधी  पाँचवीं  योजना  के  प्रलेख  के  प्रारूप में  उत्तर दा  यादव  के  मोटे  बटवारे  के  अनुसार  केन्द्रीय

 सरकार  उन  परियोजना ग्र ों  भ्र ौर  कार्यक्रमों  पर  खर्चे  करेगी  जिनका  मूल  उद्देश्य  विदेशी  मुद्रा  के  उपार्जन

 की  दृष्टि  से  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  की  श्रभिवुद्धि  करना  हैं  बाकि  राज्य  सरकारें  अपने  प्रयत्न  श्रंतदेशीय

 पर्यटन  संबंधी  सुविधाओं  के  विकास  पर  केन्द्रित  करेंगी  ।  राज्य  क्षेत्र  में  पय
 टन  संबंधी  विकास  योजनायें

 के  लिये  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  35.89  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  विद्यमान  है  ।  राज्य  क्षेत्र

 में  की  गई  व्यवस्था  का  उदेश्य  देशीय  पर्यटकों  एवं
 तीर्थ  यात्रियों

 के
 लिए  सुविधाएं

 मरदान

 लि
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 करना
 पुनरावृत्ति

 स्वरूप  परस्पर  व्यापी  का
 बंगालियों

 से  बचने  की  fez  से  पर्यटन  विभाग

 वार्षिक  योजनाओं  आदि  को  अंतिम  रूप  प्रदानਂ  करने  के  लिए  आयोजित  किये  गये  विचार-विमर्श

 के  समय  परस्पर  उचित
 '

 समन्वय  की  व्यवस्था  करता

 फटन  विभागों  में  महिलाओं  की  भतों

 ह  mew  1. 88.  श्री  हरि  fag  क्या  पत्र टन  शौर  नागर  दिशा  मंत्री  य  हं  बताने  की  ठहरा  करेंगें

 क्

 कया  1974-75  में  पर्यटन  विभागों  में  उत्पन्न  हुए  रोजगार के  प्रीतम  अवसर

 महिलायें  को  दिये  कौर

 )
 यदि  तो  श्रेणीवार =  नकी  संख्या  कितनी  है

 ?

 )  ate पटन  शौर  नागर  दिखाना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  .  :

 राज्यों  के  पेंशन  विभागों  से  सूचना  की  अभी  प्रतीक्षा  ज जहाँ  तक  seta  पर्यटन  विभाग

 का  सम्बन्ध है  स्थिति  ag  है  कि  1-4-1974 से  31-3-75  की  अवधि में  वर्ग  वर्ग  ग  बौर

 से  केवल  11  महिलायें  थीं  जो  वर्ग ख वर्ग घ
 के  पदों  पर  कुल  भर्ती  किये  गये  48  व्यक्तियों

 (  भर  वग  ग  पदों  पर  नियुक्त  को  गयीं  ।

 कलकत्ता  होकर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने

 989.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्नी  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  दिलशान मंत्री यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कि क्या  भारत  में  पव  की  कौर  तराने  वाले  पर्यटकों  की  यह  आम  शिकायत है

 पूर्व  ्र  सूरपुरा  के  देशों  को  कलकत्ता  होकर  जाने  के  लिये  उन्हें  पर्याप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानें  उपलब्ध

 नहीं  ate

 (@)  यदि  ता  इस  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय
 ने

 कया  प्रभावकारी  उपाय  किये  हैं
 ?

 पटन  शर  नागर  faucet  मंत्री  राज  :  ate  इस  संबंध में

 कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  इस  समय  विदेशी  एयरलाइन  परिचालकों  ate

 इंडिया  द्वारा  बंग काक  aman  सिंगापुर  ate  मनीला  के  लिये  15  सीधी

 साप्ताहिक  सेवाएं  का  परिचालन  किया  जा  रहा  साथ  हीਂ  एरॉफ्लोट  को  कुद्नाल्गलम्पुर  अथवा

 सिंगापुर  के  लिये  बरास्ता  कलकत्ता  परिचालन  का  अधिकार  दे  दिया  गया है  ।  सरकार  का  यहं

 निरन्तर  प्रयत्न  रहता  हैं  कि  शर  श्रमिक  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिचालक  कलकता  से  होकर  उड़ानें

 at  जैसाकि  झा धनिक  विमानक्षेत्ीय  ate  दिक्ंचालन  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 प्याज  का  निर्यात

 990.  श्री  प्रियਂ  रंजन  दास  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  Cal  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उनके  मंत्रालय
 ने

 1975-76  में  प्याज  के  निर्वात  में  वृद्धि  के  लिये  कोई

 प्रयास  किये  ओर

 ठ्



 29  1897  )  लिखित  उत्तर

 यदि
 हाः  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें

 क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :  )

 प्याज  का  fata  5-12-1975  से  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  फेडरेशन

 नई  दिल्‍ली  के  माध्यम  से  मार्गी कृत  किया  गया  फेडरेशन  परम्परागत  गंतव्य  स्थानों

 के  अलावा  सोवियत  यूगोस्लाविया  wife  जसे  नये  बाजारों  में  प्रवेश  करने  के  सभी  प्रयास  कर

 रहो  1975-76  के  दौरान  निर्यात  100,000  टन  तक  पहुंचने  की  आशा  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  दिये  गये  बेक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दरें

 991.  श्री  भोगेन्द्र  झा :  क्या  वित्त  मंत्री  बैंक-ऋणों  पर  ब्याज  की  ऊंची  दर  के  बारे  में

 23  1976  वे  ता  रॉकीस  प्रश्न  संख्या  258  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  बेराज़गार  शिक्षित  सीमान्त  तथा  छोटे  किसानों

 और
 अन्य  कमजोर  वर्गों  को

 2
 लाख  रुपये  की  सीमा  में  दिये

 गये  ऋणों  पर  ब्याज  की दरें कया  हैं

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  और  विशेषकर  बिहार  के  पिछड़े  जिलों  में  प्राइवेट  ग्रोवर

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  उपरोक्त  कोटियों  के  व्यक्तियों  कों  कितनी-कितनी  धनराशि  झ्र ौर

 बिहार  के  सम्बन्धित  पिछड़े  जिलों  में  ऐसे  आवेदकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिनकी

 बिहार  के  प्रत्येक  पिछड़े  जिले  में  मंजरी  दी  गई  है  अथवा  जिनके  मामले  अ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  लिये

 विचाराधीन  हैं  ?|

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )

 रिज  बैंक  के  न्यूनतम  ब्याज  दर  विषयक  निदेशों  में  व्यवस्था  है  इन  निदेशों  में  जिन  कुछ  वर्गों

 के  अ्रग्रिमों  के  लिए  न्यूनतम  ब्याज  दर  की  शर्ते  से  छट  दी  गई  है  उन्हें  छोड़कर  geo  भ्रय्यिमों  १९

 बेक  12.5  प्रतिशत  से  कम  ब्याज  नहीं  छट  प्राप्त  frat  ote  पैमाने  के  प्रौद्योगिक

 एककों  को  मंजूर  किये  गये  ऋण  गारंटी  योजना  के  श्रतगत  खाने  वाले  2  लाख  रुपये  तक  के  अग्रिम

 शरीर  छोटे  श्यावसायिकों  खतरा  व्यापारियों को  एक  सीमा  तक  मंजर  किये  गये  ब्रोकर  भारतीय

 ऋण  गारंटी  निगम  की  गारण्ठी  योजना  के  तगत  राने  वाल  ऋण  तथा  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 अन्तर्गत  दिये  गये  भ्र ग्रिम  शामिल  इन  छट  प्राप्त  वर्गों पर  बैंकों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ब्याज  की

 निश्चित  दरों  में  एक  बैक  से  दूसरे  बेक  में  थोड़ा-सा  अंतर  है  कौर वे  दरें  अ्म्रिमों की  सम्बन्धित

 भ्रम्निमों  के  प्रकार  ate  श्रीधर  जिसके  लिए  मंजूर  किये  गये  हैं  उस  जिसके  लिए  ऋणकर्ता

 की  ऋण  लेने  की  क्षमता  के  श्राकलन  पर  निभा  होंती  निर्वात  ऋण  के  रूप  में  मंजूर  किये  गये

 श्रग्निमों  के  लिए  ब्याज  दर  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  है  ।  यह  सीमा  लदान  पव  कौर

 लदान  पश्चात्‌  ऋणों  पर  कुछ  निर्धारित  अवधि  के  लिए  11.  5  प्रतिशत  है  ate  आस्थगित  अ्रदायगी

 वाले  निर्यातों  के  वित्त  पोषण  के  लिए  दिये  गये  ऋण  पर  8  प्रतिशत  विभेदी ब्याज  दर  योजना

 के  अधीन  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  «  प्रतिशत  होती  वाणिज्यिक  बैंकों  कों  भारतीय

 श्रौद्योगिक्ष  विकास  बैंकਂ  से  अथवा  gata  श्र  विकास  निगम  से  पूर्वोत्तर  सुविधाओं  के  रूप

 में  मिलने  वाले  भ्र ग्रिम ों  पर  न्यूनतम  ब्याज  दर  की  शर्त  लागू  नहीं  होती  ale  अधिकतम  ब्याज  की

 a  सम्बन्धित  संस्थानों  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  पर  निर्भर  होंती  हैं  ।
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 ate  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  द्वारा  प्राथमिक  विभेदी  ब्याज  दर
 नियोजन  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  गरी र

 छोटे
 तथा  सीमांतिक  किसानों  को  ऋण  के  तगत  दिये  गये  राज्यवार

 झिरियों
 के

 उपलब्ध  ares  अ्रनबन्ध  1,  2,  3  पौर  4  प्रियाल  में  रखा
 देखिए

 संख्या  एल  ठी ०
 10481/76]  में  दिये  गये  जहां  तक  के  पिछड़े  जिलों  का  सम्बन्ध

 उपलब्ध  झांकने  1974  के  अंत  के  बारे  में  उपलब्ध  हैं  ate  इन  जिलों  में  वाणिज्यिक
 बैंको  के  भ्रम्रिमों  के  क्षेत्रवार  ब्यौरे  के  द्योतक  इन्हें  aa  5  में  रखा  देखिए
 संख्या  एल०  ठी ०  10481/76]  में  दिया  गया  है  ।

 कपड़ा  मिलों  दारा  उत्पादन  में  कमी

 992.  श्री  भोगेन्द्र  झा

 शमी  भान  सिह  दौरा :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सूती  कपड़ा  मिलों  ने  मूल्यों  का  स्तर  ऊंचा  करने  के  विचार से  जानबूझ  कर

 अपना  उत्पादन  कम  कर  दिया

 यदि  न  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 ऐसे  कौन  से  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  या  करने  का  विचार  ह  Hg Fea  वे  इस  प्रकार  की

 चालें  न  चल  भ्र ौर

 सरकार  ने  वर्ष  1975  से  कपड़ा  उद्योग  को  क्या  प्रॉत्साहन  दिये  हैं
 ?

 (=m \arr
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रताप  ११  JM  नहीं  ।  1975 के

 दौरान  उत्पादन  में  1974  के  उत्पादन  की  तुलना  में  मामूली-सी  गिरावट  परन्तु  इसका  कारण

 प्रभावी  मांग  में  गिरावट  अराना  हो  सकता  है  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिये  गये  परन्तु  राहत  के  तौर  पर  वित्तीय  रूप  से  कमजोर

 एककों  को  एक  वर्ष  की  झ्र वं धि  के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन  से  छुट  मिल  सकती  है  ।

 1976  से  ऐसी  मिलों का  कंट्रोल  के  कपड़े  का  दा  जिन्होंने  अपने  कुल  उत्पादन  का  20  प्रतिशत  से

 अधिक  भाग  का  निर्यात  किया  केवल  घरेलू  बिक्री  के  लिए  पैकिंग  पर  आघारित  होंगा  ।

 भारत  में  fats]  कम्पनियाँ

 993,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में
 are  विदेशी

 कम्पनियों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिलियम  के  नये

 उपबन्धों  का  लाभ  उठा  कर  नये  उपक्रम  चला  क  अपने  कार्यों  में  ' विविधता  लाना  आरम्भ  कर  दिया

 ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  @  ?
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 19  1976

 नि  ED UREN
 ललित

 उत्तर

 वित्त  संतरी  ato  :  ale  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 1973  की  धारा  29  के  प्रशासन  सम्बन्धी  निदेशों  के  जो  20  1973  को

 पटल  पर  रखे  गये  कम  प्राथमिकता  वाली  वस्तुप्रों  का  मेन्पुफक्चर  करने  अथवा  व्यापार  करने

 वाली  विदेशी  कम्पनियों  को  ये  विकल्प  दिये  गये  हैं  कि  वे  या  तों  अ्रपनी  विदेशी  सामान्य  शेयर  पूंजी

 की  घटा  कर  40  प्रतिशत  कर  दें  waar  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  1973  के  परिशिष्ट  1

 में  शामिल  वस्तु ग्र ों  का  मैन्यूफैक्चरर  करके  gear  मुख्यतः  निर्यात-प्रधान  उद्योग  शुरू  करके  अपने

 क्रियाकलापों  में  विविधता  लाकर  अपनी  कार्य  भाइयों  के  स्वरूप  को  बदल  दें  ।  प्रकार  के

 करण  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  29  के  श्रन्तगंत  भारतीय  जरिए

 बैंक  की  पूर्वानुमति  लेती  जरूरी  है  ।

 पो यप ोय  श्रमिक  समुदाय  के  साव  पटसन  का  व्यापार

 994.  श्री  के०  एस०  मजबूर :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  सरकार  ने  पौरुषेय  आधिक  समुदाय  के  साथ  पटसन  के  व्यापार  के  बारे  में

 बातचीत  की  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  ग्रोवर  परिणाम  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  यूरोपीय

 आधिक  समुदाय  के  साथ  एक  नया  पटसन  करार  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  वार्ताएं  को  गई  हैं  परन्तु

 करार  को  य्र्भी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 ara  dat  का  निर्यात

 995.  श्री
 के०  एम०  क्या

 वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा
 कि

 क्या  के  पास  निर्यात  के  लिए  wie  प्रकार  के  वाद्य  पंत्र  उपलब्ध

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  को  विश्व  मंडियों  में  इन  वाद्य  यंत्रों  को  बढ़ती  हुई  मांग  की

 जानकारी  कौर

 कया  सरकार  उनके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  जी

 हमारे  निर्यातों  के  ऑ्रांकड़ों  से
 थोड़ी

 लेकिन  बढ़ती  हुई  मांग का
 पता  चलता

 हैं
 ।

 जिन  are  यंत्रों  की  मांग है  उनका  पता  लगाने  के  लिए  श्रमी  तक  कोई  बाजार  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 गया  है  |

 निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  कोई  म्रभियान

 नवदीं  चलाया
 गया  है  ।

 बाजपे  हवाई  झडड़ा चि

 996.  भरी  पी०  रंग साथ  दीनार  क्या  पर्यटन  भ्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fe

 क्या  वर्तमान  बाजपे  हवाई  ager  बढ़ते  हुए  विमान  यातायात  की  श्रावश्यकताग्रों  को

 पूरा  करने  की  इष्टि  से  बहुत  छोटा  है  ;  औंर

 85



 ———
 Written  Answers  March  19,

 (a)  यदि  at,  तो  अधिक  लम्बे  धवन-पथ  वाला  एक  बड़ा  झ्  बनाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही करने  का  विचार है  ?

 पर्यटन  प्रो
 नागर

 विभानन  मंत्री  राज  कौर  (a)  .
 का  वर्तमान  विमान  क्षेत्र  एच०  तथा  प्रकार  के  विमानों के  नियमित  परिचालनों

 के  लिए  उपयुक्त है  |
 यह  बोइंग  787

 के  परिचालनों  के  लिए  विकास  करने  योग्य  नहीं  है  ।  बोइंग
 737  सेवाओं  के  लिए  एक  नये  स्थान  पर  एक  दूसरे  विमान  क्षेत्र  का  विकास  करने  की  संभावना  a  जांच

 को  जा  रही है  '

 स्टेट  बक  श्राफ
 इं  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  अनुसूचित  वाणिज्यिक  dat  में  जमा  राशियों  की  विधि  दरें

 997.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत गत
 तीन  वर्षों  मे  स्टेट  श्रॉफ  इंडिया  तथा  इसके  सहायक  चौदह  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  तथा  भ्रमण  अ्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैकों  में  जमा  राशियों में  वृद्धि  को  वार्षिक  दर  क्या-क्या  थी

 पौर

 इन  तीन  श्रेणियों  aaa  में  प्रति  शाखा  जमा  राशि  की  औसत  क्या  थी

 राजस्व  कौर  बैंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  ):  कौर

 सम्बन्धित  भ्रांकड़े  अनुबन्ध  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 भारतीय  स्टेट  बैंक  14  राष्ट्रीयकृत  sal  तर  अन्य  श्रनसुचित  वाणिज्यिक  सबको  की  जमा  में

 वद्धिको दर  तथा  प्रति  दाखा  जमा  का  प्रीत  प्रदर्शित  करने  बाला  विवरण  |

 बैंक  समूह  का  नाम  निम्नलिखित  के  दौरान  निम्नलिखित  के  दिसम्बर  3

 बुद्धि  की  दर  अन्त  में  प्रति  शाखा  जमाओं

 की  असत

 1973  1974  1975  1973  1974  1975
 दै अ. अनात्मा Sr  aya

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)
 ललाट

 1.  भारतीय  स्टेट  बैक  झोर  उसके

 अनंत  16,2  22  9  14.7  58.58  65  44  68.21

 2  “2.1  1  1.  8  7.1  65.34  66  88  70.28

 — साायदादलया

 सरकारी  क्षेत्र  के  बका  का  जोड़

 (1--2)  e  20.2  15  4  16.2  63.02  66  39  69.57
 ona

 3.  wer  भ्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंक  21.4  12.2  16.9  54.91  54.5  53,  37

 es  Seared

 सारी  वाणिज्यिक  बैक  व्यवस्था  20  14.9  16.4  61.55  64.19  66.39

 टिप्पणी  1975  काकी  प्रान्तीय हूं  ।



 सभ 29  1897
 भा  पर  रखे  गये  पत्र

 संभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सीमा-शुल्क  1962  के  श्रन्तगंत  cat  नियंत्रण  फीस

 तथा  प्रवीण  संशोधन  1976,  केन्द्रीय  उत्पाद  1944  अन्तर्गत  अधिसूचनाएँ

 अर  अ्रौषध  स्ट्रीट  प्रसाधन  उत्पाद  इत्यादि  1976  |

 राजस्व  बेकिंग  विभाग  के  प्र भारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  कल  पर  हूं  ——

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित

 सुनारों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  ——

 सासानी  125  जो  दिनांक  13  1976  के  भारत  के

 पत्र  मं  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सासानी  326,  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  व  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 में  रखी  गई--देखिए  संख्या  एल  Zo
 10468/76]

 (2)  ert  1968  की  धारा  114  को  उपधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  स्वरण  नियंत्रण  फीस  तथा  प्रकोप  मामले  )  संशोधन

 1976  तथा  अंग्रेजी  एक  जो  दिनांक  27

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  श्री  143  (=)

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।'

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10469/76]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 स्रधितुचनाओों  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  :--

 )  सा०  सोनी  115  जो
 दिनांक

 9  1976
 के

 भारत
 वे  राज पं त्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  TH  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  सां०  fro  232  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 प्रिंयालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  टी
 ०  10470/76]

 (4)  अंकपत्र  आर  प्रसाधन  उत्पाद  )
 1955  की  धारा

 19  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत  itt  आर  प्रसाधन  उत्पाद  शुल्क )

 aaa  निर्माण  1976  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो

 दिनांक  16  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना  संख्या  सा  ०सां
 frHo

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  टी०  10471/76]
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 Business  of  the  House  Phalguna  29,  1897
 (Saka)

 जीवन  बीमा  निगम  का  31  सारे  1975  लक  का  वसवां  मूल्यांकन  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  मैं  जीवन  बीमा  निगम

 1956  की  धारा  29  के  ग्रन्तगंत  भारतीय  जोवन  बीमा  निगम  के  31  1975  तक  वे  दसवें

 मूल्यांकन  प्रतिवेदन  तथा  wast  संस्करण )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  10472/  76]

 सरकारो  उपक्रमों  संबधी  समिति

 CGOMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 80  at  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 श्री  प्रम  रनाथ  विद्यालंकार  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  निम्नलिखित

 तथा  कार्यवाही-सा रोक  प्रस्तुत  करता  हुं  ——

 हिन्दुस्तान  एन्टीबायटिक्स  लिमिटेड  पर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  स्मिति

 का  80  at  प्रतिवेदन  ।

 sada  प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  समिति  की  बैठकों  के  कार्यवाही-सा रोक
 |

 ब

 सभा  का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 निर्माण  कौर  झ्रावास  तथा  सं  सदस्य-कार्य  मंत्री  के०  रघरामैया  )  आगामी  सप्ताह  में  लिए

 जाने  वाले  कार्य  का  विवरण  देने  से  पु  मैं  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  करना  चाहता  हूं  —am

 प्रतिपक्षी  दलों  के  साथ  हुई  बैठक  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  लोक  सभा  के  वर्तमान

 सत्र  की  अवधि  22  मई  तक  बढ़ा दी  जाए  तथा  16  से  25  अप्रैल  का  अवकाश  रखा  जाए  ।  बढ़ाई

 गई  अझ्रवंधि  में  प्रश्नकाल  नहीं  होगा  ।

 मैं  लोक  सभा में  22  मार्चे  1976.8  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  कार्य  का  विवरण

 वस्तुत  करता  हुए

 (1)  ध [: (: ह  1976-77
 के

 सामान्य  बजट  पर  नाग  सामान्य  चर्चा  ।

 (2)  वर्ष  1976-77  के  लेखानुदान ों  की  मांगें  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 पेश  करना  |

 (3)  (1)  वर्ष  1976-77 के  लिये  अनुदानों  की  मांगों  )  पर
 चर्चा

 तथा
 मतदान

 ।

 (2)  वर्ष  1975-76  के
 लिये  अनुदानों

 की  म्रनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा

 तथा  मतदान  |

 88



 19  1976
 मामा  भ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  1975-76

 (4)  वर्ष  1976-77  के  मिलना इ  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  ।

 (1)
 aq  1976-77  के  लिये  अ्रनदानों  की  मांगों  )  पर  चर्चा  तथा

 मतदान  |

 (2)  वर्ष  1975-76  के  लिये  भ्रनुदानों  की  wages  मांगों  पर

 चर्चा  तथा  मतदान

 (6)  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  शक्तियां  तथा  संसोधन  अध्यादेश

 1976  को  निरनुमोदन  करने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  |

 चन्ना णा
 (1)  नियन्त्रक

 महालेखापरीक्षक
 शक्तियां  सेवा-शर्त  )  संशोधन

 1976  ।

 तथा  पास  करना  )

 (2)  संघ  लेखा  विभागीकरण  का  स्थानान्तरण )
 1976

 (7)  गुजरात  के  संबंध्र  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  घोषणा  का  अ्रनमोदन

 करने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 (8)  वर्ष  1976-77  के  गुजरात  बजट  पर  समान्य  चर्चा  |

 (9)  वर्ष  1976-77  के  लिये  झ्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  ।

 तथा  पास

 (10)  लौह  अयस्क  खान
 तथा  मैगतोज  अयस्क  खान  श्रम  :  कल्याण  निंधि

 19761

 लौह  मग् रय स्क  खान  तथा  मैगनीज़  ग्राहक  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  विधायक

 19761

 बीड़ी  कलाकार  कल्याण  उपकर  1976  ।

 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  निधि  1976

 लिय ee  oe

 अनुदानों  को  अनुपूरक  माँगे  )  1975-76

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAY),  1975-76

 रेल
 मंत्री

 कमलापति  त्रिपाठी )  मैं
 वर्द  1975-76  के  बजट  संबंधी  अनुदानों

 की
 अ्रतुपूरक  मांगों  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता हू ं।
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 ‘Tamil  Nadu  Budget,  1976-77  March  19,  1976

 तमिलनाडू  1976-77

 TAMIL  NADU  BUDGET,  1976-77

 faa  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  अध्यक्ष  1976-77  के  वित्तीय  वर्ष  के  लिए

 तमिलनाडु  राज्य  का  वार्षिक  वित्तीय  विवरण  सभाਂ  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 2.  सदन
 को  मालूम  कि

 है  तमिलनाडु  में  किस  परिस्थिति
 में

 31  जनवरी  1976

 से  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किया  गया  है  इस  दौरान  हमें  जो  कुछ  समय  उसमें

 हमने  राज्य  की  ग्रावश्यकतानों  ax  विकास  की  प्राथमिकियों  की  गहराई  से  जांच  की  है  |

 हालांकि  दूसरी  पौर  तीसरी  प्रायोजना  कीਂ  अवधि  में  प्रतीत  भारतीय  स्तर  पर  तमिलनाडु

 amt  था  किन्तु  पिछले  कुछ  वर्षों  में  यहां  विकास  परिव्यय  में  कमी  होती  रही  शौर  साथ  ही

 प्राथमिकताओं  की  art  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इस  सदन  में  सब  से  पहल  काम  यह  है  कि

 हमें  चाहिये  कि  राज्य के  1976-77  के  आयोजना  परिव्यय  में  विशेष  वृद्धि  करने  की  सुनिश्चित

 व्यवस्था  करें  जिस  से  तमिलनाडू  को  राष्ट्रीय  विकास  कीं  गति  के  साथ  फिर  से  कदम  मिला  कर

 चलने  में  सहायता  दी  जा  सके  ।  आयोजना  परिव्यय  की  राशि  में  वुद्धि  करते  हुए  हमें  बुनियादीਂ  क्षेत्रों

 जैसे  उद्योग  ate  परिवहन  पर  ज्यादा  जोर  देने  की  सुनिश्चित  व्यवस्था

 करनी  होगी  ।  समाजिक  सवारा  के  लिये  भी  पर्याप्त  रकमों  की  व्यवस्था  करना  जारी  होगा

 वास्तविक  संसाधनों  के  मिल  सकने  तथा  उन्हें  जुटाये  जाने  के  अनार  पर  आयोजना  परिव्यय  में

 वृद्धि  करनी  होगी  ।  यहीं  प्रमुख  उद्देश्य  हैं  जिन  के  आधार  पर  यहं  बजट  तैयार  किया  गया  है  ।

 1976-77  को  बटालिक  आयोजना

 3.  भू तपु वं  सरकार  के  साथ  विचार  विमश  कर  के  राज्य  के  1976-77  के  आयोजना

 परिव्यय  के  लिये  177  करोड़  रुपये  की  रकम  मंजूर  की  गई  थी  ।  गहराई  से  समीक्षा  करने

 जिस  का  मैंने  उल्लेख  किया  हम  ने  यह  ग्रतुभव  किया  कि  ग्रेड कृत
 ales  अ्रनुशासित

 तरीकों  से  तथा  सावधानी  के  साथ  सधन  जुटा  कर  परिव्यय  की  रकम  बढ़ा  कर  201  करोड़

 रुपये  करना  जरूरी  है  कौर  ऐसा  करना  सम्भव  भी  है  ।  24  करोड़  रुपये  की  यह  वुद्धि  मुख्यतः

 कृषि  कौर  सिचाई  (6.77  करोड़  विद्युत  (5  करोड़  उद्योग  (1.  05  करोड़  रुपये

 पीने  के  पानी  की  सप्लाई  (2.14  करोड  गंदी  बस्ती  की  सफाई  (1.14  करोड़

 हरिजन  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  (1.  44  करोड  मदों  के  श्रन्तगंत  की  जायेगी

 201  करोड़  रुपये  का  यह  प्रायोजना  चालू  वर्ष  के  लिये  भ्रतुमोदित  143  करोड़

 रुपये  की  तुलना  में  40  प्रतिशत  alee  है  ।  आयोजना  परिव्यय  की  इस  राशि  में  से  111

 करोड़  रुपये  अथवा  56  प्रतिशत  रकम  बीस  सुती  कार्यक्रम  से  संबंधित  स्कीमों  पर  खच  की

 जायेगी  ।  विद्युत  क्षेत्र  वार्षिक  आयोजना  में  एक  बार  फिर  महत्वपूर्ण  स्थान  जायेगा

 झर  1976-77  के  लिये  इस  मद  के  परिव्यय  को  बढ़ा  कर  70.  18  करोड़  रुपये  किया

 जा  रहा  है  जब  कि  चालू  वर्ष  में  इस  के  लिये  41  करोड़  रुपये  रखे  गये  थे  ।

 कृषि  उत्पादन

 4.  मौसम  के  फिर  से  सामान्य  होनें  लगने  के  कारण  तमिलनाडू  में  खेती  की  पैदावार
 ह

 अच्छी  खासीਂ  बढ़  गई  है  ।  ae  कि  चालू  at  में  अनाज  का  उत्पादन  80.6  लाख  टन
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 29  1897  )  तामिलनाडु  बजट  1976-77
 न

 होगा  कौर  इसका  स्तर  1976-77  में  83  लाख  टन  तक  बड़  जायेगा  |  उकेरा  कब  आसानी  से

 मिल  जाता  है  ।  बीज  फार्मो  को  दृढ़  बनाने  तथा  राज्य  फार्म  निगम  के  जरिये  खेती  योग्य

 बेकार  पड़ी  जमीन  पर  शुरू  करने  के  लिये  पूंजी  लगाई  जाती  रहेगी  ।  सम्बद्ध  क्षेत्रों  जेसे

 मीनਂ  उद्योग  और  वन  उद्योग  के  वार्षिक  प्रायोजना  परिव्यय  पर  भी  उचित  बल

 दिया  जा
 रहा  है  ।

 सिवाय

 5  1976-77  में  कुल  12.64  करोड़  रुपये  की  लागत  मरु दान दी  स्कीम

 कोडिनार  वालई  करई  अ्ोड ई  पा लार  पुरुन्धलार  स्कीम  नामक  चार  बड़ी  स्कीमें  पुरी

 की  जायेगी  दौर  इन  स्कीमों  के अ्न्तगंत  17,230  एकड़  नई  जमीन  में  सिचाई  की  जाने  तथा

 13,100  एकड़  जमीन  जहां  पहले  से  सिचाई  होती  थी  तौर  बेहतर  तरीके  से  सिचाई

 होने  लगेगी  at  सिचाई  नालीयों  का  श्राधनिकीकरण  करने  के  काम  में  पर्याप्त  प्रगति  की

 ।  करियर  सुधार  परियोजना  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  विश्व  बेक  के  पास  भज

 दी  गई  है  ।  राज्य  ने  अपने  यहां  जमीन  के  ऊपर  प्राप्त  जल  के  भंडार  को  लगभग  पुरी

 तरह  उपयोग  में  ले  लिया ह
 ।  तमिलनाडू  के  कई  क्षेत्रों  में  जमीन  के  नीचे  जल  भंडार  की  कम

 होनी  शुरू  हो  गई  ह  सिचाई  के  प्रयोजन
 के  लिये  का  इस्तेमाल  करने  की  कार्यकुशलता

 तथा  उसके  इस्तेमाल  में  मितव्ययिता  पर  जोर  देते  हए  राज्य  में  पानी  क  भंडार  क

 इष्टतम  उपयोग  की  सम्भावना  को  सम्पत  तंत्र  के  रूप  में  अध्ययन  करना  योजनायें  बनानी

 होंगी  ait  उन्हें  क्रियान्वित  करना  होगा  ।  इस  पृष्ठभूमि
 पुरानी

 सिचाई  व्यवस्था  में  सुधार  करने
 के  लिये  आयोजना  परिव्यय  को  बढ़ा  कर  4  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 6  सिचाई  आयोग  ने  धमपुरी

 द. ौर  कोयम्बतूर  जिलों  में  24  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जहां  अक्सर  सूखा  पड़ा  करता  है

 इन  क्षेत्रों  में  बारानी  खेतीਂ  के  बारे  में  अनुसंधान  करने  पर  इस  से  संबद्ध  विस्त/र  कार्य

 तथा  विकासात्मक  प्रयासों  की  गति तेज  कर  दी  जायेगी  ।  तमिलनाडू  के  जिन  जिलों  में  ग्रोवर  सूखा

 पड़ता  रहता  है  उन  में  स्थायी  तौर  पर  राहत  देने  के  एक  उपाय  के  रूप  में  सिचाई  परियोजनाओं

 तैयार  करने  भ्र ौर  उन्हें  क्रियान्वित  करने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  जायेंगी  ।

 विद्युत

 7.  एकत्र  कमल  प्लांट  में  पांचवे  यूनिट  (110  के  चालू  हो  जाने  से  तमिलनाडू
 में

 विद्युत  उत्पादन
 की  स्थापित  क्षमता  बढ़  कर  2364  मेगावाट  हो  गई  ह  |  नडूवटटम  डाइविंग

 स्कीम  जल्दी  ही  पुरी  हो  जायेगी  जिस  से  प्रतिशत  690  लाख  यूनिट  ऊर्जा का  प्रति  रिक्त  उत्पादन

 होगा  |  एन नूर  इम्प्रूवमेंट  स्कीम  को  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  सहायता  से  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हर  प्रकार  के  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  उत्पादन

 में  विशेष  रूप  से
 ada

 प्लाटों  के
 उत्पादन

 में  अधिक से  अधिक  वृद्धि  की  जाये  ।
 केरल  से  कुछ

 विद्युत के  मिलने  लगने पर  ag  में  अरब  यहां  पावर  कैट  करना  नहीं  पड़ा  करेगा  बशर्तें  कि  दक्षिण

 पश्चिमी  मानसून  सामान्य  रहे  ।

 8.  वारिक  प्रायोजना  में
 तूतीकोरिन  विद्युत  परियोजनाओं  के  पहल  दौर  के  लिये  34.  5

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  परियोजना  से  1979-80  तक  420  मेगावाट  बिजली

 का  अतिरिक्त  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।  हमने  तमिलनाड़ु  में  विद्वत  विकास  को  जो
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 उच्च  प्राथमिकता  दी  उस  के
 अनुसार  इस  परियोजना  के  लिये  27  करोड़  रुपये  की  अंतिम

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेंगी  ।  बढ़ाये  गये  आयोजना  परिव्यय  में  पांडियार
 पुन्न पु का

 जल  विद्युत

 परियोजना  (100  के  लिये  5  करोड़  रुपये की  व्यवस्था  की  गई  हू  ।

 उद्योग

 9  प्रायोजना  में  तमिलनाडु  औद्योगिक  विकास  निगम  के  लिये  4.21  करोड़

 रुपय  की  व्यवस्था  है  ।  यह  निगम  संयुक्त  क्षेत्र  की  कई  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रहा

 हैं  ।  इस  निगम  ने  श्रकियालूर  में  16.  5  करोड  रुपये की  लागत से  सीमेंट  के  एक  नए  का  रखाने  के

 निर्माण  का  काम  भी  हाथ  में  लिया  है  ।  weenie  स्थित  निरन्तर  ढुलाई  कारखाने
 में  एक

 एक  ब्लू मिग  लगा  कर  वहां  अनेक  प्रकार  का  उत्पादन  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 यह  कारखाना  तिरुचिरापल्ली  की  सीम लेस  ट्यूब  परियोजना  का  फीडर  यूनिट  इस  ट्यूब

 परियोजना  को  हाल  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजना  के  रूप  में  अनुमोदित  किया  गया है
 |

 भ्रमण  कायस

 10.  बजट  में  जिन  अन्य  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के
 लिये

 व्यवस्था
 की

 गई  मैं  अब

 उन
 का  संक्षेप  में  वर्णन  करुंगा

 ।

 11.  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  स्कूल  और  कालेज  शिक्षा  तथा  तकनीकी  शिक्षा  स्तर  को

 सच  उठाने  पर  उस  के  प्रसार  पर  जोर  दिया  जाता  रहेगा  ।  1976-77.  में  राज्य  की  375

 पंचायत  यूनियनों  में  सें  प्रत्येक  में  नान  ः  शिक्षा  के  लिये  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 12.  जिला  मुख्यालयों
 के  अस्पतालों  में  asi  की  संख्या  सरकारी  अ्रस्पतालों

 में  सुविधाओं  के  स्तर  में  सुधार  अतिरिक्त  चिकित्सा  नसों  शर

 सीटों  की  नियुक्ति
 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  का  aaa  करने

 के  लिये  स्वास्थ्य  कौर

 चिकित्सा  सेवाओं  के  लिये  व्यवस्थां  की  गई है  ।  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम के के  लिये  6.3  करोड़

 रुपये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  जा  रही

 है  ।  wie  हमारा  विचार  इसकी  गति  को  कौर  तेज  करने  का  है  ।

 13.  विशेष  रूप  से  कोढ़  की  रोकथाम  उसका  शुरू  में  ही  पता  लगाने  ञ्रौर

 उस  पर  काबू  पाने  के  उद्देश्य  से  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों
 की  स्वास्थय  परीक्षा  की  एक  नई  स्कीम

 उत्तरी  arene  दक्षिणी  आरकाट  कौर  सेलम  के  जिलों  में  शुरू  की  जायेगी  जहां  इस

 रोग  का  भारी  प्रकोप  रहा है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  स्कीम  का  बिस्तार  किया  जिस  से  सभी  रजि 4.

 स्टड  कारखाने  कौर  वाणिज्यिक  कौर
 ः

 थियेटर  az

 मोटर  परिवहन  प्रतिष्ठान  इस  के  अंतगर्त  जाएं
 |  इस  फैसले  से  3.  लाख  से  ग्रसित  ऐसे

 कर्मचारियों  के  परिवारों  को  लाभ  जो  पहले  कर्मचारी  राज्य  बीमा  स्कीम  के  श्रन्तगंत

 met  जाते  थ े।
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 15  हरिजनों  श्र  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के  लिये  17.45  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 कीਂ  गई  है  ।  हरिजनों  के  लिये  मकान  बनाने  के  स्थान  प्राप्त  करने  के  लिये  चाल  ag  में  25

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  यह  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  को  TH  महत्वपूर्ण  मद  है  इस

 लिये  wa  इस  रकम  को  बढ़ा  कर  1976-77  में  50  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 तक  तमिलनाडू  की  जनजातियों  के  जीवन-स्तर  को  ऊंचा  उठाने  प्र  उन  की  विशेष  समस्या त्रों

 का  हल  sea  के  बनिये  कोई  सुनियोजित  नीति  नहीं  थीਂ  ।  हमने  एक  जनजाति  विकास  प्राधिकरण  को

 स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  है  जिसे  जन-जातियों  के  कल्याण  के  कार्यक्रम  तैयार  करने  श ौर

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  ate  अधिकार  मिले  होंगे  |]

 16.  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लियें  3.6

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  हाई  है  जिस  में  मद्रास  शहर  में  बीवी  नहर  के  किनारे  की

 गन्दी  बस्तियों  की  क्रमिक  सफाई  की  व्यवस्था  में  कीਂ  गई  विधि  की  60  लाख  रुपये  को  रकम

 शामिल  इस  के  अलावा  गन्दी  बस्तियों  के  क्षेत्रों  क  पर्यावरण  में  सुधार के  लिये  25  लाख  रुपये

 की  व्यवस्था की  गई

 17.  सड़कों  के  निर्माण  और  ग्रीन  रक्षण  के  लिये  कुल  30.21  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  अनुमान  है  कि  केन्द्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  झूठ  पुल  1976-77  में

 बन  कर  तैयार  हो  जायेंगे  ।  केन्द्र  से  प्राप्त  सहायता  से  मद्रास  शहर  कौंर  उस  के  खास-पास  सड़क

 झर  पुलों  में  सुधार  करने  के  लिये  कौर  पैदल  चलने  वालों  के  fat  खास-खास  चौराहों  पर

 aaa  बनाने  के  लिये  काफी  बड़ा  कार्यक्रम  शुरु  गया  है  ।

 18.  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  हीਂ  है  कि  मद्रास  राज्य  में  भंयकर
 सूखा

 पड़ने  के

 बाद  पिछली  गलियों  में  मद्रास  शहर  में  पानी  की  भारी  कमी  पैदा  हो  गई  ही  ।  वारंगाम

 जल  पूति  परियोजना  जो  सात  साल  पहले  शुरु  की  गई  दुर्भाग्य
 से  बड़ी  गम्भीर  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़ा  है  ।  इस  परियोजना  के  तकनीकी  पतलूनों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इस
 पुर्नविचार

 के झ्राधार  पर हम  इस  बात
 की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिये  उपयुक्त

 कदम  उठायेंगे  कि
 जल-पूति

 के  मामले  में  मद्रास  शहर  को  जल्दी  हीਂ  राहत  प्रदान  की  जायें  ।

 एक  नई  कौर  महत्वपूर्ण  घटना  हाल  हो  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  मद्रास  में  की  गई  यह  घोषणा  है

 कि  श्रीमान  महाराष्ट्र  पर  कर्नाटक  मद्रास  शहर  की
 जलपति

 संबंधी  अ्रावश्यकताश्ों  के

 लिये  कृष्णा  नदी  से  15  टी  एम  सी  जल  देने  के  लिये  राजी है  ।  बढ़ाये  गये  परिव्यय

 में  हमने  इस  परियोजना  के  संबंध  में  प्रारम्भिक  जांच  करने  के  लिये  1  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की

 वित्तीय  स्थिति

 19  अरब  मैं  बजट  के  वित्तीय  पहला  की  दौर  कराता  1975-76  के  बजट  ग्रामीण

 में  यह  ग्र तु मान  किया  गया  था  कि  30.12  करोड़  रुपए  का  कम  राजस्व  प्राप्त  होगा  कौर  कुल  मिला

 कर  20.  57  करोड़  रुपए  का  घाटा  होगा  ।  संशोधित  अनुमानों  के  श्रन्तगंत  7.  76  करोड़  रुपए  के

 कम  राजस्व  प्राप्त  होने  तथा  कुल  मिला  कर  6.  26  करोड़  रुपए  का  घाटा  होने  का  अनुमान  था  |

 ag  स्थिति  स्वेच्छा  से  भ्रपनो  are  तथा  सम्पत्ति  प्रकट  करने  की  स्कीम  के  श्रन्तगंत  राज्य  को  राजस्व

 प्राप्त  होने  की  वजह  से  सुधर  गई  ।
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 20.  अनुमान  है  कि  1976-77  में  575.  63  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  व

 राजस्व  खाते  से  587.  95  करोड़  रुपया  खर्च  किया  जाएगा  ग्रोवर  इस  तरह  राजस्व में  12.  92

 करोड़  रुपए  का  घाटा  1976-77  में  पूंजी  खाते  के  व्यय  की  राशि  बढ़ा  कर  60.  40

 करोड़  रुपए  को  जा  रही  जबकि  इसकी  तुलना  में  1975-76  के  बजट  में  इस  मद  के  लिए

 41.76  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  ।  पूंजी  ौर  उधार  खातों  के  लेनदेनों  के  प्रभाव  के

 कारण  कुल  मिला  कर  9.  98  करोड़  रुपए  का  घाटा  होगा  |

 भ्र ति रिक्त  साधनों  का  जुटाया  जाना

 21.  एक  झोर  हमारे  सामने  समस्या  यह  है  कि  विकास  कार्यों  के  परिव्यय  में  वृद्धि  करना

 अत्यंत  श्रावश्यक  है  वहां  दूसरी  कौंर  ag  कि  तमिलनाडू  में  सभी  का  पुरा-पुरा  उपयोग  किया

 जा  चुका  हम  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठा  रहे  हैं  कि  अपरिहार्य

 तथा  अनावश्यक  श्रायोजना-भिन्न  व्यय  में  यथासंभव  कटौती  की  जाय  ।  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू

 हो  जाने  से  राजकोषीय  प्रशासन  में  अनुशासन  है  गया  है  ओर  हम  तराशा  कर  सकते  हैं  कि  अधिक

 करों  की  तथा  सरकार  को  मिलने  वाली  न्य  रकमों  की  वसूली  पहले  से  ज्यादा  होगी  ।  हालांकि

 खर्च  में  किफायत  करना  ate  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  रकमों  की  वसूली  करना  दोनों  ही  संभव  हैं

 फिर  भी  इन  उपायों  के  वावजूद  कुछ  अतिरिक्त  साधन  जुटाना  जरूरी  हो  गया  है  ।

 22.  इस  पृष्ठभूमि  में  निम्नलिखित  उपाय  झ्र पना ने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (i)  तमिलनाडू  की  सरकार  ने  बंस  का  किराया  बढ़ाने  के  लिए  अधिसूचना

 जारी  की  थी  ।  बंस  का  किराया  बढ़  जाने  के  कारण  बंस  चालकों  को  प्राप्त  होने

 बाली  प्रतीक  में  से  अ्रतिरिक्त  राजस्व  के  तौर  पर  थोड़ी  सी  रकम  प्राप्त

 करने  के  लिए  मुफस्सिल  सेवार  के  संबंध  में  प्रत्येक  तिमाही  में  प्रति  सीट  के  हिसाब

 से  मोटर  वाहन  कर  को  180  रुपए  से  बढ़ा  कर  225  रुपए  तथा  एक्सप्रेस  सेवायों

 के  संबंध  में  200  रुपए  से  बढ़ा  कर  240  रुपए  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (ii)  कर  देने  से  बच  निकलने  वालों  पर  नियंत्रण  रखने  कौर  विवमताश्रों  को  gt  करने

 के  उद्देश्य  से  अतिरिक्त  बिक्री  कर  के  ढांचे  में  संशोधन  करना  आवश्यक  इस

 समय  10  लाख  रुपए  से  अधिक  की  वार्षिक  बिक्री  पर  भ्र ति रिक्त  बिक्री  कर  लगता

 यह  सीमा  अन्य  राज्यों  जेसे  मध्य  प्रदेश  में  निर्धारित  50,000  रुपए  की  सीमा

 की  तुलना  मैकेनिक  है  ।  इसलिए  3  से  लेकर  5  लाख  रुपए  तक  को  कर  योग्य

 वार्षिक  बिक्री  खंड  पर  4  5  से  7  लाख  रुपए  तक  की  बिक्री  खंड  पर

 0.  5  7  से  10  लाख  रुपए तक  की  बिक्री  खंड  पर  0.  6  प्रतिशत  तथा

 10  लाख  रुपए  से  अधिक  की  बिक्री  पर  0  .  7  प्रतिशत  की  दर  से  श्रतिरिवत  बिक्री

 कर  लगाने  का  प्रस्ताव  यह  अतिरिक्त  बिक्री  कर  उपभोक्ताओं  को  नहीं  देना

 पड़ेगा  ।

 (iii)  तमिलनाडू  में  1963  से  लेकर  wa  तक  सिंचाई  की  दरों  में  कोई  संशोधन  नहीं

 किया  गया  राज्य  की  सिंचाई  परियोजनाओं  में  कुल  मिला  कर  लगभग  10
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 करोड़  रुपए  को  हानि  हो  रही है  ।  इस  हानि  के  कुछ  भाग  को  दो  उपायों  के  जरिए

 पुरा  करने  का  विचार  है  ।  पहला  उपाय  तो  यह  है  कि  जिन  जमीनों  में  प्रथम  श्रेणी

 के  जल  साधन  का  उपयोग  किया  जाता  है  उन  पर  प्रति  एकड़  12  रुपए  के  हिसाब  से

 अतिरिक्त  जल  उपकर  तथा  जिन  जमीनों  में  दुसरी  श्रेणी  के  जल  साधन  का  उपयोग

 किया  जाता  है  उन  पर  10  रुपए  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  भ्र ति रिक्त  जल  उपकर

 लगाने  का  प्रस्ताव  इन  जल-साधनों  पर  साल  भर  में  आठ  से  लेकर  बारह

 महीनों  तक  सिचाई  के  लिए  निसार  रहा  जा  सकता
 है

 ।  जो  किसान  अस्थायी  जल

 साधनों  wa  चौथी  ale  पांचवीं  श्रेणी में  बरसाती  तालाबों  से  सिचाई

 करते  हैं  उन्हें  कोई  afafca  रकम  नहीं  देनी  पड़ेगी  ।  दूसरा  उपाय  यह  है  कि

 वाणिज्यिक  फसलों  पर  शुल्क  लगाने  की  जो  प्रणाली  पड़ोसी  राज्यों  जैसे  श्रांघ्र

 प्रदेश  कौर  महा  राष्ट्र  में  अपनाई  जाती  है  उसी  के  आधार  पर  यहां  पर  वाणिज्यिक

 फसलों  पर  शुल्क  लगाने  के  लिए  एक  विशेष  योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  विशेष  शुल्क  पान  कौर  हल्दी  के  संबंध  में  25

 प्रति  एकड़  भ्र ौर  जमीन  सिचाई  किए  गए  क्षेत्रों  से  कपास  व  मूंगफली  की

 पैदावार  पर  15  रुपए  प्रति  एकड़  की  दर  से  लगाया  जाएगा  ।  मैं  यहां  यह  स्पष्ट

 करना  चाहता  हूं  कि  इस  शुल्क  की  रकम  वाणिज्यिक  फसलों  को  पैदा  करने  वाले

 किसानों  की  राय  के  जो  उन्हें  इन  फसलों  से  होतीं  श्ननुपात  में  बहुत  थोड़ी

 रकम  बैठती है

 23  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इन  उपायों  में  से  कोई  भी  उपाय  ऐसा

 नहीं  है  जिसका  बोझ  समाज  के  कमजोर  वर्गों  या  सामान्य  उपभोक्ता  को  उठाना  तमिलनाड़ु

 में  मौजूदा  ढांचा  ऐसा  है  कि  अगर  कर  का  भार  कृषि  शौर  कृषि  क्षेत्र  दोनों  समान  रूप  से  उठाएं  तो

 विकास  के  कार्यों  को  att  बढ़ावा  दिया  जा  सकता  है  ।  इन  भ्र ति रिक्त  साधनों  से  धन  जाते  समय  हमने

 राज्य  में  साधनों  के  अधार  को  शहर  ऊंचा  करने  की  जरूरत  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  जिससे  इस

 बजट  में  विकास  की  गति  में  जो  विधि  की  है  उसे  अराग  के  वर्षों  में  भी  बनाए  रखा  जा  सके  ।  मैं

 चाहता  हं  कि  सदन  इसी  पृष्ठभूमि  में  मेरे  सुझावों  पर  विचार  करे  ।

 24  बीस-सुन्नी  कार्यक्रम  के  एक  लग  के  रूप  में में  कापियों  झ्र ौर  पेंसिलों  को  मौजूदा  4  प्रतिशत

 के  मल्टी प्वायंट  बिक्री  कर  से  मुक्त  कर  देने  का  प्रस्ताव  एक  व्यापार  को  छोड़कर  दूसरा  व्यापार

 शुरू  करने  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  झर  संकटग्रस्त  यूनिटों  को  फिर  से  चाल  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ

 wea  रियायतें  देने  का  प्रस्ताव  राज्य  से  बाहर  बेंचे  जाने  वाले  सुती  धागे  पर  बिक्री  कर  को  3

 प्रतिशत  से  घटा  कर  2  प्रतिशत  कर  दिया  जाएगा  ।  ard  की  बैटरियों  पर  बिक्री  कर  को  15  प्रतिशत

 से  घटा  कर  9  प्रतिशत  कर  दिया  जाएगा  ।  पैसेंजर  कारों  पर  बिक्री  केर  को  15  प्रतिशत  से  घटा  कर

 12
 प्रतिशत  कर  दिया  जाएगा  ate  इसके  साथ  ही  राज्य  से  बाहर  भेजी  जाने  वाली  पैसेंजर  कारों

 शौर  लाइट  डीजल  वेहिकल ों
 को

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  से  मुक्त  कर  दिया  जाएगा  |

 25.  मोटर  गाड़ी  कर  wit  अ्रतिरिक्त  बिक्री  कर  में  संशोधन  पहली  1976  से  लागू

 होगा  ।  पानी  पर  भ्र ति रिक्त  उपकर  तथा  वाणिज्यिक  फसलों  का  विशेष  शुल्क  गले  राजस्व  वर्ष

 से  लगाया  जाएगा  जो
 तमिलनाडू

 में
 पहली  जुलाई  1976  से  आरम्भ  होता  यह

 रियायतें  तत्काल

 लागू  की  जाएंगी ।
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 26...  श्रीमान  है  कि  कर  संबंधी  इन  अ्रतिरिक्त  उपायों  से  कुल  10.5  करोड़  रुपए  का

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  जो  रियायतें दी  जा  रही  हैं  उनकी  वजह  से  राजस्व  में  1.  5  करोड़  रुपए  की

 हानि  होगी  ।  इन  प्रस्तावों  के  निबन  प्रभाव  के  कारण  पुरे  वर्ष  में  9  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति

 होगी  निखार  इस  तरह  राजस्व  का  घाटा  कम  हो  कर  3,  32  करोड़  रुपया  रह  जाएगा  दर  कुल  मिला  कर

 0.  98  करोड़  रुपए  का  घाटा  इस  थोड़े  से  घाटे  को  खर्चे  में  कमी  कर  तथा  करों  की  अधिक  से

 अधिक  वसूली  कर  पुरा  किया  जाएगा  |

 27.  मुझ  इस  बात  से  सन्तोष  है  कि  मैं  14  व  के  बाद  ate  तमिलनाडु  का  जो  बजट

 पेश  कर  रहा  g  उसमें  राज्य  की  आयोजना  लिए  नियत  राशि  200  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  है  ।

 मुझे  qa  विश्वास  है  कि  जो  तमिलनाड_्रभी  पोछे  पड़  गया  है  वह  निश्चित  रूप  से  बीस-सूत्री  कार्यक्रम

 के  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  सब  से  ait  रहेगा  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  गव  होता  है  कौर

 मैं  समझता  हुं  कि  यह  क्षम्य  भी  है  कि  तमिलनाडु  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  है--उसके  मेधावी  श्र

 सड़क  परिश्रम  करने  वाले
 लोग  |  मुझे  पुरा  पूरा  विश्वास है

 कि  राष्ट्र  के  जीवन  की  प्रमुख  धारा  में

 तमिलनाडु  के  मिल  जाने  से  वहां  के  लोग  आधिक  विकास  wit  सामाजिक  प्रगति  करने  के  कार्प  को

 प्रावश्यक  समझ  कर  तथा  उसे  चुनौती  के  रूप  में  स्वीकार  कर  उसे  पुरा  करने  के  लिए  फ़िर  से  जी

 जान  से  जुट  जायेंगे  ।

 28.  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सदन  से  ग्रनुरोध  करता  हुं  कि  वह  तमिलनाडू  राज्य  के  1976-77

 के  बजट  अनुमानों  का  ग्रनुमोदन  करने  की  HIT  करे  |

 नानक नन न्या

 बजट  ,  चर्चा--जारी

 BUDGET  (GENERAL),

 श्री  पी०  के  ०  देव  )  इस  बजट  का  अवलोकन  करने  के  पश्चात्‌  मुझ  पर  पहली

 प्रतिक्रिया  यह  हुई  कि  यह  वास्तविक  तथा  विकासोन्मुख  sae है  ।  इसमें  alee  योजना  परिव्यय

 की  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  कृषि  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई  है  जिसमें  जनसाधारण  में  सुखद

 भविष्य  का  आशा  जागृत  हुई  किन्तु  साथ  ही  मैं  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  ।  हमारी

 aa  व्यवस्था  भी  अभी  दबी  हुई  है  ।  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  आत्म  सन्तुष्ट  नहीं  होना  चाहिये  ।

 वित्तीय  wanted  का  कठोरता  से  पालन  करना  चाहिये  ।  इस  बजट  में  वित्त  मंत्री  ने  320  करोड़

 रुपये  के  वित्तीय  घाटे  का  अनुमान  लगाया  है  ।  शायद  वित्त  मंत्री  ने  केवल  coats  के  बीजकों

 को  ही  ध्यान  में  रखा  भ्र ौर  दीर्घावधि  सरकारी  ऋणों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  ।  यदि  इन

 दोनों  को  जोड़  दिया  जाये  तो  घाटे  की  यह  राशि  बहुत  afar  होगी  ।

 हमें  मुद्रास्फीति  की  प्रवत्तियो  की  आशंका  ह  इन  प्रवृत्तियों  को  केवल  तभी  रोका  जा

 सकता  है  यदि  हमारी  ग्र र्थ व्यवस्था  मूल्यों  पर  बिना  किसी  तरह  का  गम्भीर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले

 आशानुकूल  प्रगति  दर  बनाए  रखे  ।  हम  गैर-सरकारी  सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  बढ़िया

 कार्यकरण  चाहते  हैं  ताकि  अधिकाधिक  सम्पत्ति  अजित  की  जा  सके  ।

 जहां  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  है  देश  की  70  प्रतिशत  जनता  कृषि  कार्य  में  लगी  है  ।  राष्ट्रीय

 उत्पाद  का  लगभग  50  प्रतिशत  भाग  कृषि  क्षेत्र  की  देन  है  ।  जहां  तंक  संसाधनों
 के

 आवंटन

 का  प्रश्न  है  65  प्रतिशत  सरकारी  उपक्रमों  कों  35  प्रतिशत  कृषि  ate  उद्योग  को  आवंटित  किया

 जाता  है  ।  जब  तक  किसानों  की  दशा  में  सुधार  नहीं  किया  जाता  तब॑  तक  समूची  श्रथव्यवस्था  ब्लाग
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 नहीं  बढ़  सकती  ।  यदि  हम  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  लेते  हैं  तब  भी  हमें

 सन्तुष्ट
 नहीं  हो  जाना  चाहिये  ।  हम  खाद्यान्नों  के  निर्यात  से  काफी  मुद्दा  अजित  कर  सकते

 कृषि  क्षेत्र  को  कुछ  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  उर्वरकों  कें  मुनयो  में  कुछ  कमी  की  गई  है  ।  लेकिन

 किसान  कभी  भी  sate  खरीदने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  क्योंकि  उनके  दाम  अभी  भी  बहुत  अ्रधिक

 हैं  ।

 grat  को  उनके  उत्पादन  के  लिये  समर्थन  मूल्य  नहीं  दिया  जाता  ।  जहां  तक  मेरे  राज्य  का

 सम्बन्ध  है  वहां  किसानों  को  अपना  उत्पाद  वसूली  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बेचना  पड़ता  है  क्योंकि  वह

 अपने  स्टाक  को  जमा  करके  नहीं  रख  सकते  ।  सरकार  के  चहेते  लोग  भी  धान

 वसूली  मूल्य  पर  नहीं  उठा  रहे  ।  लाइसेंस  परमिट  कोटा  प्रणाली  से  यह  कृतिम  स्थिति

 उत्पन्न  की  जा  रही  है  ।  छत  सरकार  को  जिला  कौर  राज्य  सम्बन्धी  सभी  प्रकार  के  नियंत्रण  हटा

 देने  चाहिये  ।  पूति  ate  मांग  के  स्वाभाविक  नियम  द्वारा  खाद्यान्नों  का  मूल्य  निर्धारित  होने  दिया

 जाये  |

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  का  स्वागत  इस  सम्बन्ध  में  प्रीतम  सीमा  निर्धारित

 करनी  ही  अधिकतम  सीमा  हमेशा  के  लिए  एक  बार  निर्धारित  कर  ली  जानी  चाहिए  ताकि  विषयों

 को  पता  लग  जाये  कि  उनकी  स्थिति  कया  है  ताकि  वह  अपनी  भूमि  को  सुधारने  के  लिए  जी-जात  से

 मेहनत  कर  सकें  कौर  were  तकनीक  का  उपयोग  कर  सकें  |

 जहां  तक  ऋण  का  सम्बन्ध  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  को  समाप्त  करने  के  लिए  20  सुतरी

 कार्यक्रम  के  होते  हुए  भी  क़षकों  को  ऋण  के  लिए  महाजनों  पर  निसार  रहना  पड़ता  राज्य

 सरकारों  द्वारा  पारित  सभी  प्रकार  के  विधान  केवल  कागज़ी  कार्यवाही  के  रूप  में  बनकर  रह  गये

 हैं  ।  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  तत्काल  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  समुचित  कार्यवाही  नहीं  की  गई  इस  सम्बन्ध  में  आदिवासी  ate  पिछड़ी  जातियां

 को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  उद्योगों  का  सम्बन्ध  उन्हें  ऋण  कच्चे  माल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की

 जानी  इस  सम्बन्ध  में  गांवों  कौर  कुटीर  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  केन्द्र

 सरकार  राज्य  सरकारों  को  निदेश  जारी  करे  कि  वे  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  दस्तूरों

 को  निपटाने  के  लिए  व्यवस्था  करें

 बड़े  उद्योगों  की  स्थापना  मात्र  से  जनसाधारण  की  समस्या  हल  नहीं  होती  ।  अध्यक्ष  महोदय

 श्राप  बिहार  क्षेत्र  के  छोटा  नागपुर  में  सभी  प्राकृतिक  संसाधन  उपलब्ध  हैं  उस  क्षेत्र  मे ंकाफ़ी  उद्योग

 है  लेकिन  वहां  जनसाधारण  की  स्थिति  क्या  इसी  प्रकार  उड़ीसा  में  सभी  प्राकृतिक  संसाधन

 उपलब्ध  हैं  लेकिन  उन  क्षेत्रों  तक  पहुंच  नहीं  राज्य  सरकार  उन  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  कर  रही

 इसीलिए  वहां  के  लोग  पिछड़े  हुए  प्राथमिक  आधारभूत  ढांचा  जेसे  सड़कें  र  अरन्य  संचार

 साधनों  की  स्थिति  भी  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 इस  बजट  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  योजना  परिव्यय  पर  काफ़ी  बल  दिया  गया  है

 कौर  इस  राशि  का
 उपयोग  उबे

 इस्पात  शर  कोयले  इत्यादि  पर

 किया  जायेगा  ।
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 हमें  अपने  अतीत  के  mara  से  पता  चला है  कि  यदि  भ्रमित  वित्तीय  परिव्यय  किया  जाये

 तो  उससे  अ्रधिक  प्राप्ति  की  जा  सकती  tate  निवेश  किये  गये  धन  के  बदले  में  पर्याप्त  लाभ  मिल

 सकता  है  ।  इसके  लिए  पर्याप्त  सतकंता  बरतने  की  आवश्यकता  है  ate  इसके  लिए  कुशल  प्रशासनिक

 तंत्र  भी  भ्रपेक्षित  साथ  ही  विद्युत्‌  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  इनसे

 देश  के  विकास  में  प्रचुर  मात्रा  में  शक्ति  मिलती  है  ।  उदाहरण  के  लिए  उड़ीसा  की  इन्द्रावती  परियोजना

 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  भाखड़ा  या  दामोदर  घाटी  निगम  की  तरह  इसे  केन्द्रीय

 परियोजना  के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  संभव  नहीं  है  तो  विश्व  बैंक  से  धन  की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ताकि  ae  परियोजना  यथासंभव  शीघ्र  पुरी  की  जा  सके  |

 वित्त  मंत्री  महोदय ने
 स्वेच्छया  प्रकटन  योजना  की  संहिता  पर  संतोष  व्यक्त  किया  है  ।

 इस  योजना  के  अंतरंग  सरकार  1500  करोड़  रुपया  निकालने  में  सफ़ल  रही  है  ।  किन्तु  यह  तो

 काले  धन  का  एक  छोटा  सा  अश  है  ।  वांचू  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  देश  में  काले  धन  की  राशि

 4  हजार  से  6  हजार  करोड़  रुपये  तक  है  जोकि  एक  समानान्तर  अरथ  व्यवस्था  के  रूप  में  कार्य  कर

 रही  यह  सारा  धन  राष्ट्र  निर्माण  गतिविधियों  में  लगाया  जाना  चाहिए  |

 जहां  तक  अप्रत्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  है  fins  इत्यादि  टिकाऊ

 भोक्ता-वस्तुभ्रों  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  किया  गया  इससे  मध्यम  वर्ग  के  लोग  खुश  होंगे  ।

 सिले  सिलांए  वस्त्रों  पर  से  उत्पादन  शुल्क  कम  करने  के  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  रोज़गार  बढ़ेगा

 झर  इनका  निर्यात  भी  बढेगा  लेकिन  पेटेंट  श्रौषघधियों  पर  बढ़ाये  गये  उत्पादन  शुल्क  का  मैं  कड़ा

 विरोध  करता  देश  में  चिकित्सकों  की  संख्या  बहुत  कम  है  सनौर  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाना  नहीं

 चाहते  a  लोग  केवल  पेटेंट  भ्रांतियों  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  उत्पादन  शुल्क  में  की  गई  इस  वृद्धि

 से  उन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  गर्त  वित्त  मंत्री  को  इस  पर  पुरविक़ार  करना  चाहिए  |

 यह्  एक  अच्छा  बजट  है  कौर  मैं  ara  करता  हूं  कि  ग्रा गामी  बजट  भी  इसी  प्रकार

 के  होंगे  ताकि  ae  बजट  चुनाव  लक्षित  बजट  न  प्रतीत  हो  ।

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  )  यह  वास्तविक  बजट  है  प्रौढ़  देश  की  वर्तमान  स्थिति

 में  ऐसे  ही  बजट  की  अपेक्षा  थी  ।  wa  देश  में  मंदी  चल  रही  हो  कृषि  उत्पादों  के  मुल्यों  में  कमी

 हो  रही  हो  तो  ऐसे  समय  में  देश
 को  ऐसा  awe  चाहिए  जिसमें  अधिकाधिक  निवेश  किया  गया

 कम  से  कम  कर  लगाये  गये  हों  कौर  कम  से  कम  घाटा  दिखाया  गया  हो  ।  इससे  atlas  बचत

 झर  उद्योगों  तथा  कृषि  में  अधिक  निवेश  संभव  हो  सकेगा ।

 प्रतिपक्षी  दल  के  लोगं  ऐसे  बजट  की  अपेक्षा  नहीं  कर  रहे  थे  उन्होंने  कराधान  उत्पादन

 शुल्कों  इत्यादि  की  आलोचना  की  कुछ  उद्योगों  में  उत्पादन  Yow  को  घटाने  उद्देश्य  केवल

 मध्यम  वर्ग  को  ही  सहायता  पहुंचाना  .  नहीं  अपितु  उन  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  लोगों  के  हितों

 की  सुरक्षा  भी  करना

 कृषि  सिचाई  ग्रोवर  विद्युत  पर  योजना  निवेश  न्यायिक  ढंग  से  वितरित  किया  गया  यहां

 तक  कि  समाज  कल्याण  जैसे  उद्देश्यों  पर  जिनकी  गत  कुछ  वर्षों  से  उपेक्षा  की  गई  समुचित

 ध्यान  दिया  गया  गर्त  रहे
 कज

 एक  सुनियोजित  बजट
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 बजट  )  ,  1976-77-  सामान्य  चचा

 देश  में  किसानों  की  दशा  बहुत  शोचनीय  है  ।  किसान  देश  का  आघार  हमारी  60-70

 प्रतिशत  जनसंख्या  खेती  के  कार्य  में  रत  है  कौर  वह  लोग  50  प्रतिशत  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  अजित

 करते  हैं  लेकिन  उनकी  स्थिति  बहुत  खराब

 मैं  समझता  था  कि  श्री  सुब्रहमण्यम  को  किसानों  कौर  कृषि  का  बहुत  अ्रनुभव  है  कौर  इस

 कारण  वे  बजट  में  किसानों  का  ध्यान  रखेंगे  पर  ऐसा  नहीं  gar  कृषि  उपज  बहुत  ही  निश्चित

 होती  कृषि  का  चक्र  ऐसा  रहता  है  कि  5  वर्ष  में  केवल  एक  वर्ष  ग्रन्थि  फ़सल  होती  है  प्रौर

 बाकी  वर्षों  में  साधारण  या  खराब  ।  राज  यह  स्थिति  है  कि  किसानों  के  पास  पैसा  नहीं  है  क्योंकि

 उनकी  उपज  का  मूल्य  बहुत  गिर  गया  योजना  आयोग  आरम्भ  से  ही  राज्यों  को  यहं  सलाह

 देता  पाया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  पर  कर  लगाया  जाये  |  उनका  ख्याल  है  कि  वहां  बहुत  धनी  लोग  रहते

 हैं  at  उनसे  कर  लिया  जाना  कुछ  समय  पहले  ऐसी  स्थिति  थी  ।  भूमि  सुधार  प्रीमियम

 के  बाद  ऐसी  स्थिति  नहीं  रही  है  तथा  वे  लोग  aa  शहरों  को  चले  गये  हैं  ।

 मेरे  राज्य  कर्नाटक  में  बिजली  का  सरचार्ज  बढा  दिया  गया  है  तथा  पानी  की  दर  दुगुनी

 कर  दी  अराज  दस  साल  पहले  श्री  निर्जालिगप्पा  के  जमाने  में  जल-कर  सम्बन्धी  एक  कानून

 पास  किया  गया  था  ।  इतने  दिनों  तक  तो  उसकी  वसूली  नहीं  हुई  पर  aa  आपात  स्थिति  का  लाभ

 उठा  कर  वह  सब  बकाया  कर  वसूल  किया  जा  रहा  है  और  कोई  उसका  विरोध  नहीं  कर  सकता  |

 वित्त  मंत्री  ने  उर्वरकों  के  मूल्य  कुछ  घटाये  हैं  पर  यह  घटोतरी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  राज  भी

 तीन  वर्ष  पहले  के  मूल्य  से  अधिक  है  ।

 कृषि  मजदूरों  की  मजदूरी  बढ़ा  दी  गई  कृषि  उत्पाद
 पर

 कर
 लंगा  दिया  गया  बिजली

 की  दरें  घटा  दी  गई  हैं  तथा  किसान  को  अपनी  उपज  का  बाधा  मूल्य  भी  नहीं  मिलता  ।  ऐसी  हालत

 में  वह  अधिक  उत्पादन  कैसे  कर  सकता  है  ?  कृषि  उत्पादन  पर  इसका  कुप्रभाव  पड़ेगा  ।  यदि  किसानों

 की  उचित  मदद  नहीं  की  जाती  तो  देश  बर्बाद  हो  जायेगा  कौर  सब  कौर  संकट  के  बादल  छा  जायेंगे  ।

 देश  को  इस  संकट  से  बचाने  के  लिए  किसानों  को  राहत  दी  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  स्वागत  करता

 ्
 श्री  हरि  किशोर  सिह  (T7721)  :  इस  बजट  से  समूचा  राष्ट्र  खुश  है

 इसके  लिए  लोग

 वित्त  मंत्री  को  बधाई  दे  रहे  हैं  ।  यहां  तक  कि  Qho  भाई  सी ०  सी०  भाई  के  प्रेजीडेंट
 से

 लेकर

 कार्मिक  संघों  के  नेतायों  ने  भी  उन्हें  बधाई  दी  है  ।

 राज  देश  में  बड़ी  संख्या  में  रुगण  मिलें  हैं  कौर  उनके  मालिक  सरकार  से  कई  प्रकार  की

 रियायतें  मांग  रहे  देश  में  एक  धारणा है  कि  प्रबंधकों  के  कारण  ही  उद्योग  रुग्ण  होता  है  अतः

 सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिए  त्र  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  भविष्य  में  कोई  भी

 उद्योग  रुग्ण  न

 किसी  भी  उद्योग  की  रुग्णता  का  कारण  यह  होता  है  कि  उसकी  प्रबंध  व्यवस्था  में

 क्षमता  की  कमी  होती  है  ।  वित्तीय  सहायता  के  उपबंधों  के  साथ-साथ  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं

 को  ऐसा  तरीका  निकालना  चाहिये  जिससे  कि  कम्पनी  की  प्रबंध  व्यवस्था  में  सुधार

 इन  उद्योगों  के  प्रबंध  ats  में  वित्तीय  dear  का  प्रतिनिधित्व करने
 वाले  लोगों  को

 किसी  भी  उद्योग  के  रुग्ण  हो  जाने  के  लिये  जिम्मेदार  ठहराया  जाना  चाहिये  |
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 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में  चीनी  उद्योगों  में  शिथिलता  ot  रही  किसान

 इससे  सर्वाधिक  प्रभावित  इस  वर्ष  उन्हें  गत  वर्ष  कीं  तुलना  में  प्रति  क्विंटल  एक  रुपया  कम

 मिल  रहा  जब  साधनों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हो  गयी  है  तो  फ़िर  मझे  इसमें  कोई  औचित्य

 नजर  नहीं  भ्राता  कि  गन्ने  के  मलय  नें  कमी  क्यों  की  गई

 श्री  कृष्ण प्पा  ने  कहां  है  कि  उर्वरक  का  मलय  घटा  कर  1500  रु०  प्रति  Alo  टन

 किया  जाये  जिससे  किसान  को  य  रिया  कम  मलय  पर  मिल  सके  |

 जहां  तक  कृषि  क्षेत्र  कों  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  संबंध  इस  बात  की  बहुत

 आवश्यकता  है  कि  ये  सुविधाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  बढ़ाई  जायें  ।  इस  समय  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 दिये  जाने  वाले  कुल  ऋण  का  केवल  9  प्रतिशत  ही  कृषि  क्षत्र  कों  दिया  जाता  यह  बात

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राष्ट्रीय  aa  का  लगभग  50  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  से  प्राप्त  होता है

 यह  राशि  बहुत  ही  कम  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  वणिज्यिक  बैकों  द्वारा  ऋण  सुविधाएं  देने  के
 मामले  में

 बाधा

 यह  है  कि  उन्होंने  दुरी  सीमा  निर्धारित  कर  रखी  यह  दूरी  सीमा  बेक  के
 मुख्यालयों  से

 9  किलोमीटर  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  दूरी  सीमा  समाप्त

 की  जानी  चाहिए  ।  श्री  clo  ए०  पाई  वितत  मंत्रालय  से  इस  के  लिए  ग्रा ग्रह  करने  को  सभा  में

 राजी  हों गय  थे  ।  बिहार में  खुदरा  व्यापार  के  लिए  10,000  लाइसेंस  दिए  गये  परन्तु

 ऋण  सुविधा  के  अभाव  में  उनका  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  है  तथा  वे  लोग  ऋण  के

 लिए  जगह-जगह  मारे-मारे  फिर  रहे  ैं  |

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  जो  सराहनीय  काम  किया  है  उसके  लिए

 वह
 बधाई

 की  पात्र  कई  उद्योगों  को  रियायत  देकर  वित्त  मंत्री  ने  अच्छा  किया

 उन्हें  निर्वात  प्रधान  उद्योगों  को  रियायतें  ate  विकास  छूट  देने  पर  विचार  करना  चाहिए |

 सरकार  को  बहुराष्ट्रीय  निगमों  को  40  प्रतिशत  निभाती  करने  को  बाध्य  किया  जाये  ।

 बजट  में  ग्रामीण  विकास  हेतु  केवल  150  करोड़  रुपये  को  राशि  की  व्यवस्था की

 गई  यह  राशि  बहुत  कम  है  मंत्री  महोदय  इसे  बढ़ाकर  कम
 से  कम

 250  करोड़  रुपये

 कर द

 बिजली  उत्पादन  की  महत्ता  पर  ठीक  ही  बल  दिया  गया  इस  सम्बन्ध में  बिहार

 की  आवश्यकताओं  को  कुछ  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  राज्य  में  एक  सुपर  तापीय  बिजली

 घर  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  इस  बार ेमें  कई  बार  आश्वासन  दिया  जा  चुका है  ।

 भागमती  परियोजना  at  निर्माणाधीन  एक  अंतिम  तिथि  निर्धारित  कर  देनी  चाहिए

 जब  तक  यह  परियोजना  पुरी  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  ग्रा पात  स्थिति  ate
 नए  श्रमिक  sae  से  देश  के  आधिक

 ~  च्यवन गुटीय वातावरण  रचनात्मक  परिवहन  पाया
 ले
 लेकिन  र  न्य  भ्रंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर
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 बजट  ):

 प्रतिक्रियावादी  शक्तियां  अभी  भी  सक्रिय  उनसे  उन्हें  सड़क  रहना  चाहिए  ।  यद्यपि  उन्हें

 धक्का  अ्रवश्य  पहुंचा  है  पर  वे  समाप्त  नहीं  हुई  समाज  के  धनी  वर्ग  को  दी  गई  विभिन्‍न

 रियायतों  का  उपयोग  सरकार  के  लक्ष्यों  को  निष्फल  करने  के  लिए  किया  जा  सकता  है  ।

 कयोंकि  सरकार  उद्देश्य  समतावादी  समाज  की  स्थापना  करना  झ्र  है  कि  इस

 सम्बन्ध  में  सतक  ता  बरती  जायेगी  ।

 श्री  तरो ०  वी०  भ्र लगे शन  )
 :  मैं  faa  मंत्री  को  उनके  बजट  के  लिए  बधाई

 देता  इस  बजट  ने  देश  की  श्रेय-व्यवस्था  को  नया  मोड़  दिया  सबको  ला

 पहुंचा  किसी  पर  कोई  भार  नहीं  पड़ा

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair  ]

 वित्त  मंत्री ने  इस  बार  किसी  geal  कर  न  लगा  कर  की  भूमिका  निभाई

 यह  सब  उस  गतिशील  नेतृत्व  का  परिणाम  है  जो  आजकल  दशको  मिल  रहा  सदन  में

 सब  कौर  साम्यवादी  माक्सवादी  को  बजट  को  सराहा  गया  तक  करदाता

 पर  हमेशा  शक  किया  जाता  था  श्र  उसे  अपराधी  माना  जाता  इस  बार  वह  भावना

 समाप्त  हो  गई  है  ग्रोवर  विश्वास  की  भावना  जागी  परन्तु  वित्त  मंत्री  इस  विश्वास  के

 तोड़  जाने  के  खतरे  से  भी  अनभिज्ञ  नहीं  ate  उस  दिशा  में  भी  सकता  बरती

 जाएगी  |

 कर  की  दर  कम  किये  जाने  पिछले  वह  अच्छे  परिणाम  निकले
 हैं

 ।  स्वेच्छया

 प्रकटन  योजना  की  खिल्ली  उड़ाई  गई  पर  उससे  1500  करोड़  रुपया  प्रकाश  में  प्राया  जों

 आशातीत है  ।  इसका  हुमा  कर  कम  करने  पर  लोग  धन  छिपाते  नहीं  वरन्‌  ईमानदारी

 से  उसका  भूगतान  करते  हैं  कौर  इस  प्रकार
 देश

 को  सुदृढ़  अ्राधार  प्रदान  करते

 यह  कहना  सही  नहीं  कि  इस  बजट  से  केवल  धनी  at  को  लाभ  त्र  मध्यम

 at  ate  ग्रामीण  जनता  को  भी  इससे  लाभ  पहुंचेगा ।

 पहली  बार  देश  में  मिश्रित  अर्थ-व्यवस्था  के  प्रति  प्रकट  हुई  तक

 दोनो  में  खींचातानी  चलती  रहती  थी  ।  अब  दोनो  ही  समझने  लगे  हैं  कि  एक  को  दूसरे  की

 आवश्यकता  है  ।

 देश  में  योजनाबद्ध  रूप  से  कार्य  gard  पहले  हमारी  द्वितीय  ale  तत्वों

 पंचवर्षीय  योजनाएं  थीं  बाद  में  तीन  वार्षिक  योजनायें  चलीं  फिर  चौथी  योजना  क्रियान्वित

 et  पांचवीं  योजना  को  दो  वर्ष  पुत्र  लागू  किया  जाना  लेकिन  वास्तव  में  यह  दो
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 Budget
 (General),  Discussion  10  March,  1976

 योजनाएं  भी  वार्षिक  योजनाकारों  के  समान  ही  ati  यह  पांचवीं  योजना  का  गंग  नहीं  थी

 क्योंकि  पांचवीं  योजना  को  wal  सदन  से  स्वीकृति  लेनी  वित्त  मंत्री  1976-77  के

 आशावान  at  को  नई  पांचवीं  योजना  की  प्रथम  वर्ष  घोषित  करें  ate  योजना  क्रिया  जनहित

 के  लिए  प्रारम्भ  की  जाए  ।

 परिवार  नियोजन  पर  राज्य  सरकारों  ने  बड़ी  मात्रा  में  धन  व्यय  किया  है  ale  इस

 दिशा  में  बड़ा  काम  हो  रहा  है  परन्तु  अभी  भी  बहुत  कुछ  किया
 जाना

 परिवार  नियोजन

 के  झाड़े  एक  बड़ी  बात  यह  aril  है  कि  जनसंख्या  घटने  पर  उस  राज्य  की  लोक  सभा  की

 सीटों  को  कम  कर  दिया  जाता  तमिलनाडु  के  साथ  एसा  ही  gar  मत  सरकार

 ऐसी  नीति  निर्धारित  करे  जिससे  परिवार  नियोजन  में  सक्रिय  सहयोग  देने  पर  लोगों  का

 ated न  हो  ।

 कर्मचारियों  द्वारा  प्रबन्ध
 में

 भाग  लेने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  बताया  गया है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मुझे  दो  बातें  कहनी  एक  तो  यह  कि  हमारे  कर्मचारी  wa  काफी  प्रबुद्ध  हैं  तथा

 उनके  नेता  उनमें  से  ही  होने  चाहिए  बाहर  से  नहीं  दूसरी  बात  यह  कि  कर्मचारियों  का

 विभागीय  स्तर  पर  ही  सहयोग  न  fear  जाए  वरन्‌  उन्हें  कम्पनी  का  अंशधारी  भी  बनाया

 एसा  करने  पर  उन्हें  सही  मायने  में  प्रबन्ध  में  सहयोगी  बनाया  जा  सकता

 Prof.  Sher  Singh  (Jhajjar)  The  budget  presented  by  the  Finance  Minister  is  a  richman’s
 budget,  It  cannot  be  said  labourer’s  budget.

 In  the  name  of  emergency  farmer’s  have  been  taxed,  without  even  giving  any  notice
 water  charges  and  diesel  rates  have  been  raised.  A  10  per  cent  decrease  in  the  prices  of  fer-
 tiliser  is  simply  an  eye  wash.

 The.  prices  of  the  agriculturalinputs  are  increasing  but  those  of  his  prcduce  are  decreas-

 ing.

 It  is  also  not  correct  to  say  that  prices  have  not  increased.  The  prices  of  fuel  have  in-
 creased  by  14°9  per  cent,  of  transport  by  10°8  per  cent  and  of  chemicals  by  12  per  cent,

 This  budget  is  arich  man’s  budget  the  prices  of  the  inputs  being  produced  by  capita-
 lists  are  going  up.  But  the  prices  of  agricultural  products  are  going  down.  During  the  last
 one  year  there  has  been  considerable  fallin  the  prices  of  foodgrains,  In  the  case  of  cotton
 the  fall  in  price  was  so  steep  that  the  farmer  was  compelled  to  think  whether  he  should  pro-
 duce  cotton  at  all.  The  cotton  corporation  also  did  not  buy  the  adequate  quantity  of  cotton
 and  the  government  alsoinstead  of  buying.  cotton  from  our  own  farmers  ‘bought  cotton  worth
 Rs.  25  crores  from  Pakistan.  I  don’t  have  any  objection  toit  but  Pakistan  should  also

 reciprocate  in  the  same  manner.  It  buys  iron  ore  from  other  countries  whereas  we  have

 got  iron  ore  in  abundance,

 As  regard  prices,  while  there  has  been  a  marked  decline  in  the  case  of  wholesale  prices,
 it  is  not  soin  the  case  of  retail  prices.  Even  the  Economic  survey  has  stated  that  the  decline
 fs  consumer  prices  have  been  less

 pronounced  than  in  whole  sale  prices.

 The  Government  has  issued  an  order  that  the  shopkeepers  should  display  the  prices  on
 the  packages.  Does  it  mean  that  the  shopkeeper  can  display  any  prices  ?  Havethe  govern-
 ment  ever  tried  to  find  out  as  so  whatis  the  wholesale  price  and  whatis  retail  price  charged
 by  the  shopkeepers.

 As  regards  planning  these  days  we  are  having  a  plan  holiday.  Two  Annual  Plans  have
 been  completed  after  the  Fourth  Plan  but  the  Fifth  Plan  has  not  yet  seen  the  eight  of  the  day.

 Even  in  these  two  annual  Plans  the  performance  of  the  government  has  beenfar  from  satis-

 factory.  Our  objective  wes  to  achieve  the  target  of  5}  per  cent  in  the  [production  in  each

 plan  but  we  were  only  able  to  achieve  2  per  cent  risein  production  in  the  year  1974-75.  Due
 to  favourable  monsoon  the  agricultural  production  has  gone  up.  It  is  hoped  that  the  pro-
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 duction  will  be  about  11°4  crore  tonnes.  Actually  this  much  production  should  have  been
 obtained  in  the  year  1974-75.  Let  us  hope  that  the  rains,  this  year  also  comein  time  and
 we  don’t  have  any  difficulty.

 These  days  much  is  being  said  about  the  20-point  Programme.  It  has  become  a  habit
 with  this  Government  tocome  forward  with  New  Schemes  without  any  care  for  the  comple-
 tién  of  the  previous  ones.  In  the  past  we  had  the  crash  programme  for  rural  employment,
 the  scheme  for  intensive  rural  employment  and  the  minimum  needs  programme.  But
 all  these  programmes  have  been  thrown  to  the  winds  and  now  we  are  faced  with  the  New

 How  long  can  we  go  with  such  ad  hoc  schemes  ?  It 20  Point  Programme.  is  high  time
 thus  we  have  an  integrated  scheme.

 The  Finance  Minister  has  circulated  a  scheme  for  the  integrated  development  of  far-
 mers  and  villages  and  we  deserves  congratulations  for  it.  But  this  scheme-has  not  found  any
 place  in  this  budget.

 Unemployment  is  growing  day  by  day  in  rural  areas.  We  have  to  provide  employment
 to  Fifteen  crore  people  of  rural  areas.  We  talk  of  eliminating  the  poverty  but
 nothing  is  being  said  in  regard  to  removal  of  unemployment.  How  are  we  going  to  raise  the
 consumption  level  of  the  poor  how  is  the  government  going  to  provide  jobs  to  the  people
 who  are  either  under  employed  or  disguised  unemployed.  I  would  like  the  hon.  Minister
 to  throw  some  light  on  these  matters.

 Shri  Natwar  Lal  Patel  (Mehsana)  :  The  Finance  Minister  deserves  congratulations
 for  persenting  a  progressive  budget.  Generally  the  prices  used  to  rise  or  fall  before  the

 presentation  of  the  budget  but  this  year  nothing  of  the  sort  happened.  None  was  shocked
 to  hear  the  budget  proposals.  Almost  all  sections  of  the  society  will  be  benefited  to  some  extent

 Itis  quite  appropriate  that  an  incentive  or  some  relief  is by  the  present  budget  proposals.
 given  to  the  industries  with  a  view  to  combat  the  recession.  But  at  the  same  time  agriculture
 should  also  be  run  as  anindustry.  No  relief  has  been  given  in  this  budget  to  the  small  farmer
 the  prices  of  fertilisers  have  no  doubt  gone  down  but  the  decline  of  Rs.  100  per  ton  in  the
 case  of  urea  will  not  much  help  the  farmers.

 I  would  like  to  give  a  suggestion  in  regard  to  equalisation  fund  scheme.  This  scheme  is
 still  inforce.  Under  this  scheme  the  government  obtains  Urea  at  Rs.  265/-  per  ton.  This
 scheme  was  started  ata  time  when  we  used  toimport  fertilisers.  It  has  now  been  decided
 not  to  import  fertilisers  and  now  when  we  are  not  importing  fertilisers  here  is  no  use  of
 continuing  this  fun.  Government  should  allow  more  relief  for  Urea.  The  Finance  Mi-
 nister  should  take  an  early  actionin  this  regard,

 I  would  also  like  to  submit,  as  the  prices  of  agricultural  produce  have  considerably
 declined  it  has  become  very  essential  to  give  price  support  tothem.  A  definite  policy  should
 be  evolvedin  this  regard  and  the  responsibility  should  not  be  shifted  to  the  state  Govern-
 ments.  In  view  of  the  present  conditions  a  definite  policy  should  be  evolved  to  see  that  the
 prices  of  agricultural  produce  do  not  go  down  below  a  certain  level.

 In  the  present  budget,  those  who  should  have  been  given  greater  relief  have  been  given
 lesser  relief  whereas  the  affluent  sections  of  the  society  have  been  given  more  concessions,
 People  in  upper  slabs  of  income  have  been  given  greater  relief  in  income  tax  whereas  those
 in  lowest  income  brackets  have  been  given  only  as  nominal  reduction  in  income  tax.

 Sto  कलास  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  वित्त  मंत्री  को  एक  aga  संतुलित  बजट

 पेश  करने  पर  बधाई  देता  हूं  ।  बजट  का  समूची  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इस  बजट  ने

 निश्चय  ही  हमारे  आधिक  जीवन  के  प्रत्येक  पहलु  को  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 मुद्रा  स्रोत  wa  अतीत  को  बात  बन  कर  रह  गई  है  मंत्री  महोदय  टर्न  कुछ  क्षेत्रों  से  मंदी

 दूर  करने  पर  तुले  वह  इसके  द्वारा  अर्थव्यवस्था  का  निर्माण  करके  श्रमिकों  को  मंदी  के  कारण

 होने  वाली  कठिनाइयों  से  बचाना  चाहते  हैं  ।

 देश  में  कम  से  कम  5.  5  प्रतिशत  की  विकास  दर  संबंधी  आश्वासनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 प्राथमिकताएं  उचित  रूप  से  ही  निर्धारित  की  गई  हैं  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  et  करने  हेतु

 103



 Budget -
 (General),  Discussion  Phalguna  29,

 1897  (Saka)

 न  केवल  अ्रधिक  गैर-सरकारी  उद्योगों  की  स्थापना  की  गई  है  अपितु  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  भी

 विस्तार  किया  गया  है  ताकि  अधिक  लोगों  को  उसमें  खपाया  जा  सके  |

 क़षि  हमारी  श्र्थव्यवस्था  का  आधार  है  ।  इसे  वर्षा  की  दया  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  |

 सिंचाई  सुविधाओं  के  विस्तार  तथा  बिजली  उत्पादन  के  लिए  धन  आवंटित  किया  गया  है  ।  आशा  की

 जाती  है  fr  इससे  न  केवल  ऋषि  उत्पादन  को  अपितु  औद्योगिक  उत्पादन  को  भी  लाभ  होगा  |

 माननीय  सदस्य  प्रो०  शेर  सिंह  ने  पाकिस्तान  से  कपास  आयात  करने  के  संबंध  में  कहा  है  ।

 हमारे  देश  में  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  उत्पादन  हमारी  प्रावश्यकताश्ं  के  श्रनरूप  समुचित  नहीं

 हमारी  कपड़ा  हथकरघे  तर  विद्युत  करघे  को  जितनी  कपास  की  आवश्यकता  नीति  है  उतनी  कपास

 देश  में  नहीं  होती  इसलिए  हम  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  रायात  करते हूँ  ।  पाकिस्तान
 से  आयात

 करने  का
 कारण  यह  है  कि  पड़ौसी देश  होने  के  नाते  हमें  वहां  से  कपास  यहां  तक  लाने  में  परिवहन  का

 खर्चा  अधिक  नहीं  उठाना  पड़ता  ।  इसके  पीछे  कोई  राजनी  तिक  उद्देश्य  नहीं  है

 यह  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  थोक  बाजार  के  भावों  में  स्थिरता  भराई  लेकिन  उनका

 प्रभाव  खुदरा  Heat  पर  लक्षित  नहीं  होता  ।  वित्त  मंत्री  ने  wa  तक  ऐसी  वितरण  प्रणाली  बनाई  है

 जिसमें  कि  खुदरा  भावों  पर  भी  थोक  भावों  के  अनुरूप  प्रभाव  पडेगा  |

 निर्यात  की  अधिकता  ait  wae  में  कमी  देश  के  लिए  हितकर  होती  है  ।  सिले  सिलाए

 वस्त्रों  पर  से  शुल्क  हटा  कर  उचित  कदम  उठाया  गया  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  कोयले  अर  जिसका  उत्पादन  हमारी  श्रावश्यकताशं  से  अधिक

 हो  रहा  है  पर  से  भी  शुल्क  कम  करना  चाहिए  ।  हमें  इंजीनियर रग  वस् तुझ ों  के  निर्यात  से  भी

 अधिका  धिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जहां  तक  प्रत्यक्ष  कराधान  का  सम्बन्ध

 है  ।  मैं  यह  महसुस  करता हूं  कि  निगमित  क्षेत्र  में  कर  बहुत  वैज्ञानिक  ढंग  से  लगाए  गए  हैं  ग्रोवर  मुझे

 विश्वास
 है

 कि  जो  व्यापारी  लेखों  में  हेराफेरी  करके  काला  धन  बनाने  की  कोशिश  करते  थे  अरब  सही  रास्ते

 पर  झा जाएग  |

 मध्यवर्ग  को  कुछ  अ्रधिक  राहत  दी  जानी  चहिए  थी  ।  शअ्रायकर  we  की  सीमा  8000  रुपये

 से  बढ़ाकर  12,000  रुपया  की  जाए  ।  इस  छट  से  उन्हें  अधिक  राजस्व  की  हानि  नहीं  होगी  लेकिन

 मध्यवर्ग  के  लोगों  को  बहुत  राहत  प्राप्त  होगी

 हिन्दु  अविभक्त  परिवार  के  पर  मिलने  वाली  राहतों  का  दुरुपयोग  किया  जाता  था  ॥

 मंत्री  महोदय  ते  कर  लगाकर  इस  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  की  दिशा  में  सही  कदम  उठाया  है

 जो  मंत्रालय  विभिन्न  सरकारी  उपक्रमों  का  नियंत्रण  करते  आर  उनके  खर्चों  पर  निगाह

 रखते  हैं  उनमें  समन्वय  स्थापित  करने  हेतु  एक  विभाग  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  देश  में  रेलवे

 डाक  तार  विभाग  दो  बड़े  सरकारी  उपक्रम  हैं  ।  उनका  समाज  के  प्रति  कुछ  दायित्व  है  कुछ  दत्त  व्य

 यह  दुख  की  बात  है  कि  बजट  से  एक  दम  पहले  डाक  दरों  में  विशेषकर  मनीश्राडंरों की  दरों  में  वृद्धि

 की  गई  है  ।  इसका  श्रमिक  वग  बहुत  प्रभावित eats  ।  क्योंकि  श्रमिक  ap  ही  घर  गांव स

 दूर  रहकर  शहरों  में  काम  करता  है  ।  वे  लोग  ही  अपने  घरों  को  मनीआर्डर  भेजते  हैं  ।  धनी-वर्गों

 द्वारा  कम  ही  मनीभ्नाडेर  भेजे  जाते  हैं  ।
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 शीर्षक  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  जल  के  लिए  केवल  1.  28  nae

 रुपये  को  राशि  रखी  गई  है  जो  कि  कम  है  ।  दिल्‍ली  की  बढती  हुई  झ्राबादी  को  देखते  हुए  इस  राशि  में

 वृद्धि  की  जाए  |  जहां  तक  पेटेंट  दवाइयों  का  संबंध  है  सरकारी  अस्पतालों  को  इसके  लिए  कुछ  धन

 दिया  जाए  ताकि  अस्पताल  गरीब  लोगों  को  यह  दवाइयां  बजट  के  पहले  मूल्य  पर  बेंच  सकें  ।  धनी  लोग

 यह  दवाइयां  किसी  भी  मूल्य  पर  कौर  कहीं  से  भी  मंगवा  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  मुकुल  बन्दों  )
 :  उपाध्यक्ष  महोदय  सबसे  पहले  में  वित्त  मंत्री  को  यह

 बजट  पेश  करने  पर  बधाई  देती हूं  ।  सभी  लोगों  ने  इस  बजट  का  स्वागत  किया  है  ।  इस  बजट  का

 श्रेय  मैं  प्रधान  मंत्री  को  भी  देती  हं  उन्होंने  ग्रा पात स्थिति  की  घोषणा  करके  तथा  इत्यादि

 उपायों  को  अपनाकर  सही  संजय  पर  सही  कदम  उठाकर  श्रथेव्यवस्था  में  स्थिरता  लाई  हैं  ae

 तभी  इस  प्रकार  का  बजट  पेश  करना  संभव  हुजरा  है  |

 यह  प्रसन्नता  का  विष  है  कि  प्रावश्यक  पदार्थों  के  मूल्यों  में  कमी  हुई  है  ale  सम्पत्ति  कर  में

 संशोधन  करने  से  विदेशों  में  बसे  भारतीय  देश  में  पंजी  विनियोजन  करने  के  लिए  आकर्षित  होंगे  ।

 सरकार  को  इस  संबंध  में  पर्याप्त  प्रचार  करना  चाहिए  ताकि  विदेशों  में  बसे  भारतीयों  को  इसका  पता

 चल  जाए  |  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  यह  बजट  केवल  सेठों  का  बजट  है  गरीबों  का  बजट  नहीं  है  |

 इस  बजट  में  किसानों  को  काफ़ी  राहत  दी  गई  है  ।  उर्वरकों  के  मूल्य  कम  हो  गए  ।  फास्फेट  की

 कीमतें  कम  की  गई  हैं  जिन  लोगों  के  पास  80  वर्ग  गज  का  घर  है  उन्हें  पांच  वर्षों  तक  कोई  कर

 नहीं  देना  पड़ेगा  ।  फ़िर  संश्लिष्ट  प्लासटिक  टायरों  wie  ट्यूबों  की  कीमतों

 में  कमी  की  गई  है  ।

 mage  पदार्थों  में  कमी  के  परिणामस्वरूप  मध्यम  वग  को  लाभ  gare  ।  अनिवार्य

 जमा  योजना  को  एक  वर्ष  के  लिए  ate  बढाया  गया  है  ।  यदि  यह  राशि  अन्य  स्रोत्रों  से  प्राप्त  हो

 सके तो  बेहतर  ।  ae  ara  थी  कि  इस  बजट  में  शायद  पैट्रोल  के  मूल्य  में  कमी  की  जाएगी

 जिसके  फलस्वरूप  टैक्सी  ale  आटोरिक्शा  तक  एक  झाम  आदमी  की  पहुंच  हो  सकेगी  |

 आवश्यक  पदार्थों  के  मूल्यों  में  स्थिरता  उत्पादकों  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  पर  निसार

 करती  है  |  उत्पादकों  को  यदि  उत्पाद  का  उचित  वसूली  मूल्य  नहीं  दिया  जाएगा  तो  वह  कभी  अधिक

 उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  att  ।  यदि  अ्रतिरिक्त  उत्पादन  सरकार  द्वारा  नहीं  खरीदा  जाएगा

 तो  इससे  उत्पादकों  को  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 वित्त  मंत्री  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  हेतु  एक  योजना  चालू  की  है  ।  यदि  हम  बड़े  कारखानों

 के  स्थान  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बड़े  कारखाने  से  संबद्ध  छोटे  कारखानों  की  स्थापना  करें  तो  इससे  ग्रामीण

 युवकों  को  रोजगार  देने  में  सहायता  मिलेगी  ।  ग्रामीण
 युवकों

 को  विशेष  प्रशिक्षण  दिया
 जाए

 ale

 बजट  में  इस  बात  के  लिए  व्यवस्था  की  जाए  ।

 इस  प्रकार  के  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  शिक्षा  पद्धति  में  परिवहन  करना  बहुत  आवश्यक

 है  ।  प्राथमिक  मध्यम  श्र  उच्चतर
 माध्यमिक  विद्यालयों

 के  शिक्षकों  का  उचित  ध्यान
 नहीं

 जाता  ।

 ये  शिक्षक  भावी  नागरिकों  का  निर्माण  करते  उन्हें  राहत  दी  जानी  चाहिए  ।  शिक्षा  मंत्रालय  को

 उनका  उचित  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 होम्योपैथी  दवाइयों  की  कौर  भी  उचित  ध्यान  दिया  जाए  तथा  गरीब  मरीजों  को  म्रावश्यक

 जीवन  रक्षा  दवाइयां  उपलब्ध  कराई  जाएं  ।  मैं  इस  बजट  का  मामिन  करती  हूं  ।

 ‘Shri  B.  Shukla  (Bahraich)  :  The  budget  proposals  of  the  current  year  have  been

 widely  welcomed  by  all  sections  of  the  society  and  the  Finance  Minister  deserves  congratu-
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 lations  for  presenting  such  a  balanced  budget.  In  the  recent  past  due  to  political  agitations
 there  had  been  a  lot  of  disturbances’  in  the  country.  There  was  scarcity  of  consumer  goods  and
 there  was  instability  in  the  prices.

 This  budget  is  based  on  the  principles  of  mixed  economy,  and  itis  correct  that  through
 this  budget  we  have  not  been  able  toimprove  the  lot  of  the  poor  to  a  great  extent  who  are
 leading  life  below  the  poverty  line.  Every  mixed  economy  has  got  its  own  problems  and  those
 cannot  be  eliminated  within  a  year  or  two.

 There  is  world  wide  inflation  anditis  creditable  achievement  that  one  government  has
 been  able  to  contain  it  to  a  large  extent.  Itis  said  that  the  prices  of  agricultural  commodities
 has  declined.  M  submission  is  this  thatno  excise  duty  isimposed  on  the  articles  produced
 by  the  farmers  whereas  tariff  and  excise  duty  isimposed  on  theindustrial  goods.  It,  ultimately
 affects  the  consumers.  We  should  try  to  bring  equality  in  the  prices  of  the  goods  manufac-
 tured  in  industries  and  the  agricultural  products.

 Farmers  are  the  back  bone  of  the  country,  their  number  is  largest  in  the  country.  The
 farmers  should  be  paid  adequately  for  their  produce.  But  at  the  same  time  we  should  keep
 in  our  mind  that  when  there  is  shortage  of  foodgrainsin  the  country,  the  big  landlords  and  far-
 mers  exploit  the  situation  and  they  sell  their  produce  like  wheat  and  rice  at  three  fold  price.

 The  working  of  Food  Corporation  of  India  is  not  satisfactory  and  their  agents  in  collu-
 sion  with  local  traders  exploit  the  poor  small  farmers.  It  is,  there  fore,  desirable  that  shops

 or  purchasing  wheat  be  opened  right  now  and  wheat  be  purchased  from  the  farmers  giving
 them  the  support  price  for  it.

 Government  have  not  been  doing  any  thing  for  the  development  of  backward  regions.
 They  should  make  a  rule  that  licences  for  opening  new  factor‘es  would  be  granted  only  to
 those  enterpreneurs  who  agree  to  start  their  factories  in  economically  backward  areas.  It
 is  therefore  essential  that  industries  are  started  in  villages  and  employment  opportunities
 are  provided  for  the  rural  youths.

 The  prices  of  consumer  goods  should  be  fixed  statutorily  and  efforts  should  be  made  to
 see  that  those  goods  are  sold  at  the  fixed  prices.  The  prices  of  medicines  should  be  dras-
 tically  reduced.  Government  should  give  grant  or  subsidy  for  that  purpose  so  that  medi-
 cines  could  be  available  to  the  poor  people.

 The  present  emergency  has  contributed  a  lotin  bringing  about  the  economic  stability
 in  the  country  and  soit  must  be  continued  with  a  view  to  checking  the  smuggling  and  tax
 evasion.

 श्री  सो०  एस०  स्टीफन  :  यह  बजट  इस  ढंग  से  तैयार  किया  गया है  कि  सभा

 का  प्रत्येक  सदस्य  इसका  समर्थन  करेगा  ।  इस  बजट
 के  प्रत्येक  प्रस्ताव

 का  कुछ  न  कुछ  विशेष  उद्देश्य

 है  ।  इनका  उद्देश्य  श्रमिक  तथा  देश  की  विकास  गति  को  बढ़ाना है  |

 इस  बजट  के  प्रस्तावों के  पांच  उद्देश्य  पहला  उद्देश्य वांचू  आयोग  के  सिद्धान्तों के

 आधार  पर  कर  ढाँचे  का  युक्तियुक्त करण  करना  है  ।  wa  प्रस्तावित  करों  की  दरें  वांचू  आयोग  द्वारा

 सुझाये  गये  स्तरों  पर  निर्धारित  किये  गये  इसका  पालन  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  ने

 भ्र नि वाय  बीमा  योजना  को  चालू  रखने  तथा  ब्याज  की  दरों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं  ।

 विकास  कार्यों  को  ont  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सरकार  को  संसाधन  उपलब्ध  करने  हेतु  ही  वांचू  समिति

 ने  यह  प्रस्ताव  पेश  किया  था  ।  किन्तु  तब  सरकार  राशि  के  निवेश  को  प्रोत्साहन  नहीं  देती  है  ।

 ma  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सावधानीਂ  बरतती  है  कि  यह  राशि  निवेश  की

 छूट
 तभी  उपलब्ध  की  जाएगी  यदि  इस  नई  मशीनों  ate  संयंत्रों

 के
 लिये  उपयोग  में  लाया  जाए  ।

 दूसरा  प्रस्ताव
 यह  है  कि

 धनराशि  भारतीय  ware  विकास  बेक  में  ही  जमा  करायी  जानी  चाहिये

 mie  जितनी  राशि  इन  बैंकों  में  जमा  कराई  जाएगी  उस  पर  अधिभार  से  छूट  दी  जाएगी  ।  यह
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 कदम  भी  aga  हैं  ।  इसके  द्वारा  अतिरिक्त  धन  का  निकेश  जाएगा  ।  हमारी  नीति

 है  कि  श्रघिकाधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाये  किन्तु  यह  सुनिश्चत  किया  जाना  चाहिये  कि  इस  प्रोत्साहन

 का  उपयोग  वास्तविक  रूप  से  देश  के  विकास  के  लिये  किया  जाये  ।  पांचू  समिति  ने  एक  प्रस्ताव

 यह  किया  है  कि  एक  राष्ट्रीय  विकास  निधि  की  स्थापना  की  जाये  ।  दूसरा  प्रस्ताव  यह  किया  कि

 पुननिर्माण  तथा  स्थिरीकरण  आरक्षित  निधि  की  स्थापना  की  जाये  ।  सरकार  राशि  निवेश  निधि

 बनाने  पर  इसमें  राशि  जमा  कराने  हेतु  कर  दाता  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  इस  निधि  में  जमा  किये

 जाने  वाले  धन  पर  करदाता  को  छूट  देने  के  प्रस्ताव  पर  गम्भीरता  से  विचार  कर
 रही  हैं

 ।  इसके

 लिए  सरकार को  संस्थान  उपलब्ध  हो  जायेंगे  कौर  करदाता  अथवा  उद्यमी  को  कार्य  करने  के  लिये

 प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 दूसरा  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  है  ।  अतीत  में  कर्मचारियों  को  मकान  बनाने  के  लिये  केवल

 10,000  रुपये  दिये  जाते  थे  ।  वांचू  समिति  ने  जोरदार  सिफारिश  की  कि  धनकर  का  अनुमान

 लगाते  समय  अतिरिक्त  भवन  निर्माण  के  लिये  उन्हें  कुछ  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।  सन्तोष  की  बात  है

 कि  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  श्रीवास  बोर्डों  को  चन्दा  देने  में

 छूट  दी  गई  है
 ।

 अ्रघिक  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देकर  सरकार  ने  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  यदि

 किसी  विशेष  सीमा  से  अघिक  उत्पादन  किया  गया  हो  तो  उसमें  कुछ  प्रतिशत  तक  उत्पादन  शुल्क

 में  छूट-दी  जा  सकती  ह  ।  इस  सिद्धान्त  को  प्रयोगात्मक  उपाय  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया

 है  ।

 श्रनिवायं  जमा  को  एक  वर्ष  के  लिये  चालू  रखने  में  मुझे  कोई  औचित्य  नजर  नहीं  जाता

 यह  प्रस्ताव  बिल्कुल  अनैतिक है  ate  तत्सम्बन्धी  तके  भी  समझ  से  बाहर  सरकार

 चोरियों  की  ora  में  से  कटौती  करके  अपने  वचनों  से  मुख  मोड़  रही  है  ।  यदि  जीवन  निर्वाह

 ate  कम  हो  गया है  तो  फिर  इस  कटौती  को  जारी  रखना  व्यथ  है  ।  सरकार  को  इस  जमा  राशि  को

 वापस  कर  देना  चाहिये  और  आगे  किसी  तरह  की  कटौती  नहीं  की  जानी  चाहिये  ale  न  हीं  जमा

 राशि  को  भविष्य  निधि  में  चाहिये  ।  क्योंकि  इस  पर  केवल  9  प्रतिशत  ब्याज  मिलता  है  जब

 कि  उस  पर  साढ़े  गिरह  प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाता  है  |

 भविष्य  निधि  का  यह  सिद्धान्त  हैं  कि  मालिक  को  भी  समान  रूप  से
 अंशदान  करना  होता

 है  ।  किन्तु  मालिक  से  समान  अंशदान  लेकर  कर्मचारियों  का  धन  भविष्य  निधि  में  डाला  जा  रहा

 नेहा  कर्मचारी  तो  अंशदान  करने  के  लिये  तैयार  किन्तु  इसके  लिये  उसे  कुछ  प्रोत्साहन  मिलना

 चाहिये  |  मत  साढ़े  ore  प्रतिशत  की  दर  से  अंशदान  की  वर्तमान  दर  स्थायी  रूप  से  बढ़ा  कर

 दस  प्रतिशत  की  जाये  ।  किन्तु  मालिक  को  भी  इतना  ही  अंशदान  करना  चाहिये  ।

 श्री  ato  ato  नायक  एक  भ्रांत  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  बतन  में  कठौती

 की  है  जो  कि  महंगाई  भत्ते  के  रूप  में  उन्हें देय  है  ।  महंगाई  भत्ते  कीਂ  ae  राशि  लगभग  700-800

 करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  दूसरी  कौर  उसने  अधिकतम  श्राव्य  में  कर  भार  77  प्रतिशत  से  घटाकर

 66  प्रतिशत  कर  दिया है
 |  सरकार  नकद  छूट न  देती  कौर  इसे  एकत्र  हैत करके  इसे  बचा  कर

 रखती  तो  वह  476  करोड़  रुपये से  भी  अधिक  वश  कर  लेती  म्यार  सारा  घाटा
 पूर

 हो  जाता  ।

 )
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 जहां  तक  20  सूत्री  झा धिक काय  क्रम  का  सम्बन्ध  लगभग  18  सूत्री  कार्यक्रम  तो  राज्य  के

 क्षेत्र
 में  हैं

 ।  केन्द्रीय  योजना  बजट  3154  करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  4090  करोड़  रुपये  हो  गया  है

 जिससे  परिव्यय  में  936  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  गई  है  ।  लेकिन  राज्यों  के  मामले  में  यह  105

 करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  1412  करोड़  रुपये  हो  गया  है  जिससे  केवल  358  करोड़  रुपये  की  ही  वृद्धि

 हुई  हैं
 ।

 अब  राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  झ्र पने  संसाधन  जुटायें  ।  उनकी  बहुत  सी  सीमायें  जब

 तक  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  पर्याप्त  सहायता  नहीं  देगी  उनके  पास  धन  की  कमी  हो  जायेगी  जिससे  वे

 20  सूत्री  कार्यक्रम  को  लागू  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 श्री  पी०  एंथनी  राडो  (  :  ये  बजट  प्रस्ताव  वास्तविक  हैं  ।  इन  बजट  प्रस्तावों

 को  तैयार  करते  समय  कृषकों  तथा  सभी  प्रकार  के  लोगों  को

 ध्यान  में  रखा  गया  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  के  पश्चात्‌  देश  में  कोई

 जमींदार  नहीं  रह  जायेगा  ।  देश  की  70  प्रतिशत  जनसंख्या  कृषि  कोय  करती है  |  शर  जब

 हीन  श्रमिकों  को  अतिरिक्त  भूमि  वितरित  की  जाएगी  तो  इसकी  संख्या  में  mix  भी  वृद्धि  हो

 जाएगी  |

 किसानों  द्वारा  उत्पादित  कई  वस्तु झ्र ों  के  मूल्यों  में  कमी  श्र  गई  है  ।  इसका  aa  यह  है  कि

 किसान  को  अपने  उत्पादित  वस्तु भ्र ों  के  बदले  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  at  कम  पैसा  मिल

 रहा  है  ।

 अब  हम  इस  भ्रांत  भी  ध्यान  दें  कि  किसान  को  वस्तुएं  खरीदनी  पड़ती  हैं  झ्रौंर

 उनकी  मूल्य  स्थिति  क्या  है  ।  दो  वर्ष  पूर्व  उर्वरकों  तथा  कीटनाशक  दवाइयों  का  मूल्य  दुगना  हो  गया

 था  ।  ga  ste  के  मूल्य  में  100  रुपये  प्रति  टन  की  कमी  कर  ली
 गई  है

 ।  किन्तु  क्या  छोटे

 किसान  इस  दर  पर  उर्वरक  खरीद  पायेंगे  ?  क्या  इस  राहत  से  उन्हें  वास्तव  में  कोई  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 दो  वर्ष  पूवे  जब  sae  के  मूल्यों  में  वृद्धि  गई  थो  तो  किसानों  में  उप  सको  की  खरीद

 बन्द  कर  दी  जिससे  उं  ७०५, पका  का  स्टाक  जमा  हो  गया  |  छत  गृह  मंत्री  को  इस  पर  गहराई  से  विचार

 करना  चाहिये  ग्रोवर  देखना  चाहिये  कि  उन्होंने  जो  राहत  दी  है  क्या  बह  पर्याप्त  है  ।

 किसानों  को  उबे CF  के  पति  रिक्त  अरन्य  चीजें  भी  खरीदनी  पड़ती  हैं  ।  किन्तु  उनमें  उन्हें

 किसी  प्रकार  की  राहत  नहीं  पहुंचाई  गई  है  ।  कीटनाशक  दवाइयों  तथा  लकड़ी  के  मूल्य  में

 बहुत  वृद्धि  हो  गई  है  ।  ये  सारी  वस्तुएं  किसानों  के  काम  art  हैं  ।  यहां  तक  कि  बिजली  कौ  दरों

 से  भी  तेजी  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  शर्त  वित्त  मंत्री  को  किसानों  को  अधिक  राहत  देनी  चाहिये

 ताकि  कृषि  लाभप्रद  सिद्ध  हो  ।

 देश  में  लाखों  लोग  afarfercr  अनुमान  है  कि  देश  में  इस  समय  3500  लाख  लोग

 शिक्षित  हैं  ।  freq  वित्त  मंत्रालय  ने  शिक्षा  विभाग  के  लिये  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केवल

 10  करोड़  रुपये  व्यवस्था  की  है  ।  क्या  3500  लाख  प्रशिक्षित  लोगों  को  शिक्षित  बनाते

 के  लिये  ag  राशि  पर्याप्त  होगी  ?  वित्त  मंत्री  को  इस  विकट  समस्या  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिये

 कौर  यह  प्रयास  करना  चाहिये  कि  देश  में  निरक्ष  रता  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  हो  ।
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 मैं
 अपनी  इन  दो  बातों

 की
 दौर  ga:  वित्त  मंत्री

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता हूँ  कि

 ag  किसान  को  भ्रमित राहत  दें  ware
 देश  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  गिरावट or  जाएगी  ।

 रे देश देश  में  शिक्षा  के  विस्तार  तथा  विकास  पर  भी  समुचित  ध्या  नदें प्र  इस  उद्देश्य के  लिये

 अधिक  धन  की  व्यवस्था  करें  ।

 श्री  के०
 के०  दोटूक  :  प्रगतिशील

 बजट  पेश
 करने

 के
 लिये  वित्त  मंत्री  बधाई

 के  पात्र हैं  ।  विंमान  स्थितियों  में  यह  एक  अच्छा  बजट  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  लिये  बजट  की  aratt-

 चना  हेतु  कोई  गुंजाइश  नहीं  रखी  गई  है  ।  इसकी  चार  मुख्य  विशेषताए ंF  1.  इसमें  अधिक
 उत्पादन

 की
 व्यवस्था

 की  गई  है
 ।

 इसमें  बचत  दौर  निवेश  को प्रोत्साहन दिया  गया  है  ।

 तीसरी  विशेषता  यह  है  कि  इसे  उपभोक्ताओं  को  राहत  मिली  है  ।  चौथा  विशेषता  यह  है  कि  इससे

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  किया  गया  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  योजना  परिव्यय  को  31.  6  प्रतिशत  बढ़ा  कर  औद्योगिक  तथा  कृषि  उत्पादन

 को  प्रोत्साहन  दिया है
 ।

 यह  झा पात  स्थिति
 तथा  20  सुतरी  कार्यक्रम

 को
 लागू  करने  का  परिणाम है  ॥

 सभी
 को  पता  है  कि  ग्रा पात  स्थिति  से  ya  देश  में  अराजकता  का  वातावरण  बन  गया  था  ।  जनता

 आधिक  तथा  सामाजिक  वातावंरंण  से  निराश  हो  गई  थी  ।  ताला

 जबरन  छुट्टी  के  कारण  श्रेय  व्यवस्था  डंगंमगा  रही थी  |  उत्पादन घट  रहा  था  किन्तु
 स्थिति  के  चय  देश  में  प्रशासन की  भावन  पैदा  हुई  ग्रोवर  हमें  चारों  ग्र  विकास  की  लहर

 नजर रही  है  ।  उत्पादन  में  वृद्धि हो  गई  है

 20  पुत्री  कार्यक्रम  देश  के  लिये  एक  वरदान है
 ।  क्योंकि इस  कार्यक्रम  से  जनता  की  सभी  प्रकार

 की
 श्राकाक्षायें पुरी  होती  हैं  ।  सभी

 राज्यों  द्वारा  इस  कार्यक्रम को  पूरी  क्षमता से  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा  इसके  फलस्वरूप  देशमें  उत्पादन में  वृद्धि  हुई  है
 ।  इस  कार्यक्रम

 का  कार्यान्वयन

 हमारे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  mail  को  पूरा  करने  का  एकमाप्र  उपाय  है  ।

 जहां  तक  कृषि  उत्पादन
 का

 सम्बन्ध  नपे  ay  में  यह  सन्तोषजनक  रहो  हैं  कौर  इससे

 मूल्य  स्थिरता  बनाये  रखने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  कि  अवपात  स्थिति

 के  बाद  देश  में  अच्छा  वातावरण  पैदा  हुमा है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  केवल  निवेश  की  ही  जरूरत

 नहीं  पड़ती  अपितु  इसके  लिये  कठिन  अनुशासन  भी  होता  है  ।

 faa  aire  बिजली  परियोजनाओं  पर  पर्याप्त  धन  लगाये  जाने  के  कारण  कृषि  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  श्रौद्योगिक  उत्पादन  में  अनुशासन  की  भावना  पैदा  हो  गई  है  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 पात  स्थिति  घोषित
 किये  जाने

 के  बाद  विवादों का
 निपटारा  शान्ति  पूर्ण

 ढंग  से  हो  रहा  है  ।

 कार्मिकों  को  प्रबन्ध में  भाग  लेने  के  अवसर  दिये  जा  रह ेहैं  ।  परिणामस्वरूप  औद्योगिक  सम्बन्धों

 में  सुधार  अया  जिससे  उत्पादन  बढ़ा है
 ।  mit  देश  की  जनसंख्या  60  करोड़  है  ae

 2000  तक  93  करोड़  हो  जाने की  आशा है
 ।  इस  बारे  में  मेरे  कछ  सुझाव हैं

 ।  युवकों  की

 विवाह  की  न्यूनतम  सीमा  25  ag  तथा  युवतियों  की  21  वर्ष  की  जानी  चाहिये  ।  दूसरे  किसी  को

 भी  एक  समय  में  एक  से  अधिक  पत्नी  रखने  a  भ्रनुमति  नहीं  दी  dt  च।हिये  ।

 उपाध्यक्ष मही  दय  :  ऐसा  करने  वाला  पुरुष  बड़ा  ag  व्यक्ति  होगा
 ।
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 थमी  छ  ह  मेरा  निवेदन  है  कि  जिनकी  एक  &  are  पत्नियां  भी  हैं  उन्हें zat  दो

 य
 det  बच्चों  से  अधिक  पैदा  नहीं  करना  चाहिये  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कृषि  उत्पादनों  के  सत्यों  का  उल्लेख  किया  है  ।  कृषि  उत्पादनों  क

 लागत मूल्य  बढ़  गया  है  परन्तु  उनके  उत्पादनों  पर  शरीक  मूल्य  नहीं  मिलता  ।
 यदि  ऐसा  जारी

 रहम
 तो

 किसान  लोग  वाणिज्यिक  फसलों  का  अधिक  उत्पादन  नहीं  करेंगे  ।  कच्चे  भाल  तथा  निर्मित

 रुई  तथा  कपड़े  के  मलय  में  सम्बन्ध रखा  जाना  चाहिये  ।

 थ्रो  विषव  नारायण  शास्त्री  (  लखीमपुर  इस  श  के  बजट  में  वित्त  मंत्री  ने  मूल्यों  के  स्तर

 को
 सामान्य  रूप  से  बनाये  रखने  तथा  श्रेणियों  वस्तुओं  के  मूल्य  घटाने  की  यत्न  किया  है

 ।  दिस  tat

 ने  कही  है  कि उनका  कुयें  कर  एकत्रित  करना  ही  नहीं  है  उन्हें  जहां  आवश्यक लगे  वहां  छुट  भी  देनी

 पड़ती  है  ।  उन्होंने  भर-सरक  री  निगमित  क्षेत्र  को  रियायतें  भी  दी  हैं  संया  पंजी  लगाये  जीने  पर

 भी  दिये  हैं  ।

 एक  साधारण  व्यक्ति  चाहता  है  कि  वस्तु प्र ों  के  मूल्य  उचित  उनकी  कोटि  बढ़िया

 बनाई  चाहिये  ।  मेर-सरकारी  क्षेत्र  में  दी  गई  रियायतें  का  मैं  स्वागत
 करता  हूं

 ।

 पिछले  5-6  ad  के  बजटों  का  श्रवलोॉकन  करने से  पत्त  चलत  है  केरोन

 wat  के  भ्र ति रिक्त  परोक्ष  कर  लगते  रहे  जब  कि  इस  बजट  में  केवल  50  करोड़  रुपये के

 कर  लगाये गये  देश  की  गरीब  जनता  के  लिये  20  सती धा  बिक  कार्यक्रम को  लागू  किये  जीने

 का  वातावरण बयार  किया  गया  है  ।

 इस  समाजवादी  बजट  में  विज्ञान तवा  तकनीक  को  उचित  स्थान  दिया  गया  है  ।

 सीमेंट
 ale

 बस्तुएं  पर  कोई  नये
 कर

 नहीं  लगाये  गये  ated  कुछ  रियायत  ही  दी  गईं  हैं
 ।  ake

 झन  रियायतों  को  बजट
 में

 शामिले  कर  लिया  गया  80  वर्ब  मोटर  वाले  विनिभित  क्षेत्र  वाले

 at  निर्माणों  बनकर  नहीं  लगाया  जाएंगी  ।  संरकार को  ऐसे  लोगों  के  लिये  जी  कि  किसी

 विशेष  कम्पनी  में  काम  नहीं  करते  उनके  लिये  श्रीवासक की  सुविधाएं  जानी  चाहियें  ।  देश की

 आरी  संख्या  को  श्रीवास की  श्रावश्यकता है  ।  areal  के  उत्पादन तथा  भारी  उद्योगों को  as

 किया  जाना  बड़ी  महत्वपूर्ण बात  है  ।  इसका  परिणाम होगी  कि  भारत  ग्रीौद्योगि्क दृष्टि  से  पिछड़ा

 नहीं  सहेगा
 ।

 कुछ  राज्यों  में  प्रभी  भी  सिंचाई  की  सुविधाए  उपलब्ध  नहीं  करायी  गयीं  ।  कुछ  ऐसे  पिछड़े

 ata  लिन  में  सिचाई
 की

 alae  सुविधाएं
 दो

 जानी  चाहिए  बिहार  तथा  बंगाल  में  बाढ़ें

 भाती  रहती  हैं
 ।  वहां  पर  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  लिये  उदारता  से

 धन  दिया  जाना  चाहिए
 t

 बहादुर  बाढ़  आयोग  को  केन्द्रीय  सरकार के  अधीन
 साने

 के  लिये  एक  विधेयक  तैयार  किया  गया

 परन्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  उसे  छोड़  दिया  गया  ।  मैं  वित्त  मंत्रालय  से  सिचाई  ग्राही

 कार्यों  के  लिये  उदारता  से  धन  दिये  जाने  की  सिफारिश करता  हुं  ।

 जोन  3  में  चाय  परे  उत्पादन  शुल्क  घंटा  दिया  गया  है  ।  का  अधिक  भाग  जोन  5  के

 अन्तरगत  भ्राता  है  ।  मंत्री  महोदय  जानें  5  में  भी  चाहे  का  मलय  घटाएं  ।

 श्री  aaa  सेठी  )  वित्त  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  बजट  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  कुछ

 महत्वपूर्ण  आधिक  विकास  तथा  ग्रामीण  गरीब  जनता  के  उत्थान  की  कुछ  बातें  यहां  पर  रखना  चाहता
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 माननीय  सदस्यों  ने  इस  बजट  को  समाजवादी  एवं  fee  लोकप्रिय  बताया  है  ॥

 शह  सहीं हैं  ।  सरकार  की  श्रमिक  नीति  पूंजी  लगाने  तथा  मलय  स्तर  बनाये

 कर  उपभोक्ता को  लाभ  पहुंचाना  ।  प्रस्तुत  बजट  में  इसके  पर्याप्त  उपाय  बरते  गये  हैं  ।

 ae  ने  विकास  कार्यों  को  बढ़ावा  मिलेगा  अपितु  लोगों  में  विकास  कायों  में  स्वयं  भाग  लेने  की
 भावना  भी  पैदा  होगी  ।  योजना पर  व्यय  होने  वाली  1700  करोड़  की  राशि  में  से  480  करोड़

 पेया  नौकरी  करने  वालों  के  बचत  के  धन  से  लगाया  जायेगा  ।  इससे  geal  के  स्तर  को  बनाने

 में  सहायता  मिलेगी  ।  उनका  में  रियायतों  &  किसानों  की  उर्वरकों  के  उपयोग  में  चढ़ावों  मिलेगा

 जिससे  war  का  उत्पादन  बढ़ेगा

 बिहार  उड़ीसा  तथा  असम  आदि  कुछ  राज्यों  में  बाढ़ों  से  भयंकर  समस्या  बनी  हुई  है

 उनके  संसाधन  निरन्तर  घटते  जा  रहे  हैं  ।  यदि  सरकार  बाढ़  fata  द्वारा  नदियों  पर  नियंत्रण  नहीं

 करती ती  इन  राज्यों  की  स्थिति  अत्यन्त  विषम बन  जायेगी  ।  छठे  वित्त  आयोग  ने  सिफ़ारिश

 की  है  कि  इन्हें  ढा  एवं  सुखे  पर  काबू  पाने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दी  जाये  ।  यदि  उन्हें  सहायत

 में  दी
 गई  तो  यह

 राज्य  श्रमिक  क  से  केन्द्र  पर  निर्भर  करेंगे  लगेंगे
 ।

 मेंरा  श्रनु्ीह  है  कि  उड़ीसा
 की  परियोजना  att  कुण्ड  परियोजना  को  सहायता  दी  जायें  ।  वहीं  की  नदियों  को

 करेने  के  कोई  प्रयत्न  किये  गेय  इस  श्रे  शीघ्र  ध्यान  feat  जानां  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समधन  करता  हूँ  ।

 थो  दिनेश  ax  मिस्बा नी  )  मैं  वस्तुपरक  बजट  करने  के  लिये  वित्त  मंत्रो

 की  धन्यवाद देती  हैं  ।  मैं  मर्मज्ञता  हूँ  कि  के  हालात  की  देखेते  हुए  rem  wae  नत

 जलाया जा  सकता

 श्री  नायक  मे  कहा  कि  इस  बजट  टपरी  कर्मिकों  at  तथा  पूँजीपति  से  भेदभाव  बरता

 गया है  ।  कहा  कि  ad  पर  लगने  वाले  आयकर  77 प्रतिशत से  घटा  कर  66

 अतीत कर  गया  हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  इस  बारे  में  बताया  ह  कि  कई  मामलों  में  ग्राहक

 तथा  धन  कर  मिला  कर  100  प्रतिशत  से  प्रतीक  हो  जाता  ।  इसीलिए  इसे  77  प्रतिशत से  66

 श्रतिशत घटाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 fetes  ने  कहां  fa  महंगाई  भत्ते  के  मौभेलें  में  सरकार  की  अपने  वचन  का

 पालन  करना  सरकार ने  इसी  ad  के  लंघ  वचन  दियों  हैं  वर्षों  के  लिये  नहीं  ।

 मे  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  एक  तो  सरकार  ने  अपना  वचन  नहीं  तोड़ा  है  दूसरे

 चोरियों  को  बजट  में  ही  योगदान  देने  का  अवसर  दिया  गया  है  ।  जब  तक  ae  के  विकास  कार्यों  में

 कामिक  वर्ग  का  योगदान  श्रम  तक  ही  सीमित  था  परन्तु  अब  पूंजी  के  रूप  में  भी  उसका  योगदान  लिया

 मया  ।  उन्हें  weal  बचत  को  देश  की  प्रगति  में  लगाने  का  अवसर  मिला  है  ।  यह  सही  दिशा

 । में  उठाया  गया  कदम  है

 वास्तव  में  हमारा  देश  मिश्रित  भ्रम-व्यवस्था  में  विश्वास  रखता  ह  ।  सच  तो  यह  है  कि

 पिछले  4-5  वर्षों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  पूँजी  नियोजन  नहीं  किया  गया  ।  यदि  उनसे  पूंजी

 विनियोग  नहीं  लिया  जाता  तो  इससे  विकास  काय  रुकेगा  ।  बेरोजगारी  इस  देश को  सबसे  बड़ी

 aus  है  ।  वित्त  मंत्री  को  परते  बजट  प्रस्तावों  में  रोजगार  के  लिये  श्रमिक  से  अधिक  साधन  जुटाने

 चाहिएं  |
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 खेद  का  विषय  है  बजट  प्रस्तावों  में  रोजगार  की  स्थिति  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  गया

 आकाशवाणी तथा  समाचार  में  बजट  पर  की  गई  चर्चा  में  रोजगार  की  स्थिति  पर  बजट  के

 प्रभाव  को  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  वित्त  मंत्री  ने  जितनी
 भी  रियायतें

 दी  है  उनका  मुख्य  उद्देश्य  देश  में  रोजगार  के  श्रवंसर  बढ़ाना  है
 ।  रियायतों का  उद्देश्य  यह  भी

 है  कि  जबरी  छुट्टी  शादी  से  कमंचारियों  को  राहत  मिल  सके  ।  जब  तक  ऐसे  व्यक्तियों

 को  उसी  उद्योग  में  विकल्पी  कार्य  नहीं  दिया  जाता  हमारी  wet  व्यवस्था  विफल  हो  जायेगी  ।  इसी

 लिए  वित्त  मंत्री  ने  उन्हें  कुछ  राहतें  दी  वित्त  मंत्री  इस  बात  का  ध्यान  कि  उद्योग  उनके

 परामर्श का  पालन  करते  हैं  ।  इन  उद्योगों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  एक  तंत्र  की  स्थापना  भी  की

 जाये  |

 बजट
 में

 प्रगति
 के  सोत  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  झलक  मिलती  ।  इसमें मूल्य

 करण  जन  सामान्य  को  महत्व  प्रदान  किया  गया  ह  ।  इसलिए मैं  बजट
 का

 स्वागत  करता

 zt.

 ‘Shri  Mulki  Raj  Saini  Dehradun:  I  support  this  Budget  which  has  been  rightly
 termed  as  a  budget  aimed  at  social  justice.  It  has  been  said  that  there  would  not  be  any
 landiord  in  the  Country.  But  today  there  are  industrialists  and  big  business  men.  When  we
 shall  march  towards  socialism  then  only  the  budget  could  be  called  a  socialist  budget.

 गेर-सरकारी  सदर  यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE.MEMBERS’  BILLS-AND  RESOLUTION

 60  at  प्रतिवेदन

 थी  एस०  पो०
 :

 मैं  त्रस्त  करता  हूं  :

 यह  सभा  गैर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति  के  साठवें

 प्रतिवेदन जो  17  1976 को  सभा में  प्रस्तुत  किया  गया
 सहमत

 है  1”

 STITT  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  साठवें

 प्रतिवेदन  जो  17  1976  को  सभा  में  प्रस्तुत  क्या  गया  सहमत
 a

 am हा

 प्रत् तवा  रवीकृत

 (  The  motion  adopted.  )

 (  संविधान  में  परिवर्तनों  के  घार  में  सांविधिक  संकल्प  )

 RESOLUTION  RE  :  CHANGES  IN  THE  CONSTITUTION

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  द्वारा  30  1976  के  रखे  निम्न

 संकल्प  पर  amt  विचार  किया  जायेगा

 25  वर्षों  के  दौरान  भारत  के  संविधान  के  कार्यकरण  के  अनुभव  तथा  सामाजिक

 पुननिर्माण  के  कार्यों  कौर  चुनौतियों  को  ध्यान  में  रखते  इस  सभा  की  राय  है
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 19  मान  1976  संविधान  में  परिजनों  ae  बार  में  सांविधिक  संकल्प

 देश  के  संवैधानिक  ढांचे  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने
 की

 आवश्यकता  है  ।  यह

 सभा  भारत  सरकार  से  आग्रह  करती  हैं  कि  वह  संविधान  विशेषतया  सम्पत्ति

 के  अधिकारों  के  स्वरूप  संशोधन  करने  के  लिए  ake  संसद्‌  की  संघीय

 ढांचे  कौर  हरिजनों  तथा  देश के  अन्य  शोषित  वर्गों

 के  उचित  अधिकारों  को  भ्रमण  रखते  हुए  संविधान  की  प्रस्तावना  में  निर्दिष्ट

 सिद्धान्तों  र  राज्य  की  नीति  के  निदेशक  तत्वों  को  यथाथ रूप  देने  के  लिए  कदम

 उठाए

 श्री  के०  पी०  NS AIHEVIG  )  :  न्यायाधीश  होम्स  ने  कहा  तञ  कि  विधि  का  ara

 नहीं  है  वरन्‌  अनुभव है  ।  अनुभव  संघ  से  प्राप्त  होता  फ़िर  चाहे  वह  कैसा  ही  संघर्ष  कयों  न  हो

 इसहाक  सम्मति  पीठासीन  ए
 [Shri  Ishaque  Sambhali  in  the  chair]

 श्री  के ०  सी०  हेर  ने  कहा  है  कि  किसी  देश  का  संविधान  झ्राथिक  ake  सामाजिक

 शक्तियों  के  चतुष्कोण  का  परिणाम  होता  है  ये  शक्तियां  संविधान  में  परिवर्तन  करती  शक्तियां

 परिस्थितियों  का  निर्माण  करती  हैं  att  संविधान  का  निर्माण  उसके  बाद  होता  है  ।  हमारा  संविधान

 इसका  अपवाद  नहीं  हो  सकता  ?  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  संविधान  अ्रनभवातीत  या  ऊपरी

 aaa  या  ऐसी  कोई  वस्तु  जिसे  gat ही  नहीं  जा  सकता  |  यह  समाज  का  एक  दस्तावेज  यह  एक

 विशेष  पीढ़ी  के  उन  लोगों  की  इच्छा  का  प्रकटन  या  निरूपण  है  जिन्होंने  साम्राज्यवादी  जए  से  छुटकारा

 पाने की  मांग  की  थी  ।  इसे  चिरन्तन नहीं  माना  उग  सकता  |  यह  बात  पंडित  नेहरू  ग्रोवर  डा ०

 ने  स्पष्ट कर  दी  थी  ।  यह  बात  संविधान  सभा  के  कई  प्राय  महानुभावों  ने  भी  स्पष्ट  करदी थी  |

 कुछ  लोगों  का  दावा  है  कि  इंडिया  1935  पर  भारतीय  संविधान  का  ढ़ांचा

 रित  ।  वह  इस  रूप  में  सही  हो  यह  है  कि  कुछ  खण्डों  में  समान  शब्दावली  का  उपयोग  किया

 गया  ।  परन्तु  ब्रिटिश  संसद्‌  द्वारा  पारित  1935 का  भ्र धि नियम  भारतीय  संविधान  का  मूल

 नही ंहै  ।  हमारे  स्वतंत्रता  संग्राम  से  स्वत  है

 समाज  के  आशय  ate  प्रशासनिक प्रक्रिया  का  प्रारूप  मात्र  है  इससे  अधिक  कुछ

 नहीं  ।  संविधान  का  मुख्य  उद्देश्य  मात्र  कुछ  सिद्धान्तों  का  प्रतिपादन ही  नहीं  है  वरन्‌  सामाजिक  परि

 वर्तन  कौर  राष्ट्रीय  जागरण  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना है  यह  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  ग्र ौर इसे इसे  सफ़ल

 बनाने  का  एकਂ  प्रयत्न है  ।

 अब  हमें  संविधान  पर  नए  सिरे  से  दृष्टिपात  करना  चाहिए  क्योंकि  26  वर्ष  बीत  गये  हैं  ।

 इन  25  वर्षों  में  सामाजिक  संघर्षो कौर  लोकतंत्र  के  कार्यकरण के  द्वारा  जनता  द्वारा  प्रकट किए  गये

 झपने  उद्गारों  तथा  रोजाना  बढ़ती  हुई  हमारी  श्राकांक्षाश्मों  के
 कारण  ऐसी  स्थिति  बन  गई  है  कि  हम

 संविधान  पर  नए  दृष्टिकोण  से  विचार  करें  ।  फिर  श्रनेकों  समस्याएं  उठ  खड़ी  हैं  ।  मल  प्रश्न के

 अतिरिक्त  केन्द्र  राज्य  न्यायपालिका  श्र  संसद्‌  के  अ्रापसी  राष्ट्रपति  के

 राज्यपालों  के  भ्र धि कार  शादी  झ्र नेक ों  प्रश्न/गत  25  वर्षों  में  सामने  are  ।  इन  संविधानिक

 समस्याभ्ना  के  अलावा  हमारे  सामने  समाज  के
 पुननिर्माण

 अर  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  का

 देश  की
 भ्र घि कतर  जनता

 समाजवादी  भ्र थे व्यवस्था  की  ही  नहीं  है  वरन्‌  वह प्रश्न  भी  है  ।

 उस  विचारधारा  पोषक  है  हमें  समाज  के  पुर्ननिर्माण  के  इस  कार्य  को at  बढाना

 है  |  निदेशक  सिन्ती  मैं  की  गई  drama  की  मंत  we
 इसके  लिए  हमें जी  जान से

 113



 Resolution  Re.  Changes  in  the  Constitution  March  19,  1976

 यत्न  करना  होंगा
 ।  परन्तु  हमारी  न्यायपालिका के  एक श्रंग ने  aaa  निर्णयों  में  क्या  किया  यह

 हम  जानते  हैं  ।  कुछ  विधिवेत्ताझ्नों  का  भी  यही  कहना  है  कि  संविधान  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा

 तथा  1950  में  ae  जैसा था  वह  सदैव जैसा  ही  क्योंकि उनकी  दृष्टि  में  वह  स्थायी

 मूलभूत है  ।

 परन्तु  हम  जानते हैं  कि  इस  देश  की  जनता  बदलती  हुई  प्रावश्यकताशओं  को  इन  तथाकथित

 विधिवेत्ताओं से  पहचानती  है  ।

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  कुछ  प्रबुद्ध  न्यायाधीश  संविधान  की  भावना  को  समझते  हमने  देखा

 कि  संसद्‌  क्वारा  पारित  अधिनियमों  की  अलग-अलग  व्याख्या  की  गई  ।  हमारे  सामने

 प्रश्न  यह  है  कि  कुछ  मूल  प्रश्नों  की  व्याख्या  को  न्यायपालिका  पर  छोड़ा  जाए  अथवा  नहीं  ।

 न्यायाधीश  हिदायतुल्ला  का  कहना  है  जबकि  धर्म  शादी  की  स्वतंत्रता

 एक  सभ्य
 समाज

 के  लिए  श्राकश्यक  है  मैं  सम्पत्ति के  अधिकार की  स्वतंत्रता  को  भी  उसी  श्राघार  पर

 नहीं  रख  सकता  सम्पत्ति  के  orate  को  मूलभूत  अधिकारों  में  रखना  एक  भूल  है  ।  एक  विद्वान

 न्यायाधीश  के  यह  कटने  के  बाद  अन्य  लोग  ऐसा  |... बन  कह  सबते  हैं  कि  इसे  मूल  अधिकारों  से  निकाल

 दिए  जाने  पर  देश
 में  कुछ  भीषण  बात  हो  जाएगी  ।

 To  जवाहरलाल  ने  एक  बार  कहा  था  कि  सम्पत्ति  किसी  एक  व्यक्ति  की  नहीं  होती  ॥

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  यह  एक  अपरिवर्तनीय  झ्र धि कार है  ।  परन्तु खेद  है  इस  देश  में

 बहुत  से  लोगों  का  यही  दावा  है  ।

 जिन  न्यायिक  परिस्थितियों  कौर  शक्तियों  के  कारण  हमें  परिवर्तन  करने  को  कहना

 पड़ा  संसद्‌  के  लिए  यह  श्रावश्यक  2  संविधान  पर  फ़िर  से  दृष्टिपात  किया  जाए  कौर  उसके

 विभिन्न  उपबन्धों  की  समीक्षा  की  जाए  जिससे  1950  में  की  गई  प्रतिज्ञा  को  पूरा  कर  सकें  ।  सरकार

 विशेष  रूप  से  अनुच्छेद  32,  141,  226  और  311  पर  विचार  करें  ।  संसार  भर  में  इस  बात

 को  माना  गया  है  कि  सम्पत्ति  इकट्ठा  बेचने  भ्र  सुरक्षा  के  लिए  नियम  बनाने  का  अधिकार

 सरकार  का  है  जहर  भारत  इसका  भ्रपवाद  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  हम  अपने  वायदे  पुरे  नही  करते

 तो  हम  जाने  वाली  पीढ़ियों  के  प्रति  झपना  कत्तव्य  नहीं  निभाते  ।

 al  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  हमारा  साम्यवादी-मार्क्सवादी
 दल

 संविधान
 में

 व्यापक  परिवर्तन  करने  के  पक्ष  में  है  ae  तभी  किया  जा  सकता  है  जबकि  जनतांत्रिक  लोकतंत्र

 के  नेता  मजदूर  वर्ग  के  हों  न  कि  सामन्ती  लोग
 ।

 हमारे  सामने  इस
 समय

 जो प्रश्न है  ae  यह  हू
 कि

 समय  को  देखते  हुए  संविधान  में  क्या  परिवर्तन  किए  जाएं  ।

 ara  कल  देश  दोहरी  आपातस्थिति  से  गुजर  रहा  ।  सभी  मूलभूत  अधिकार  समाप्त

 कर  दिए  गये  हैं  ।  बिना  कारण  बताए  नेतायों  को  जेल  में  डाल  दिया  गया  है  उन्हें  न्याय  देने से

 | मना  कर  दिया  गया  है  सबसे  पटले  तो  हम  यह  चाहते  हैं  कि  संविधान  की  प्रस्तावना  में

 —

 निहित  भ्र धि कारों

 को

 लोगों  को  दिया  जाए  ।

 बंगला में  दिये  गये  भाषण  के  salt  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 Bengali).
 Summarised  translated  version  bgged  on  English  translation of

 the
 speech  delivered  im
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 संविधान  में  परिवर्तनों  के  बार  म  सांविधिक  सकल्प 2१
 29 HRT,

 1687  (wr) TS

 जहाँ  तरक  सम्पत्ति  के  अधिकार का  सम्बन्ध  है  ग्रामीण  wie  शहरी  भूमि  पर  अधिकतम  सीमा

 लगाने  सम्बन्धी  कानून  पास  किए  गये  हैं  पर  भी  अधिकतर  भूमि  प्र  जमींदारों  र  भ्रमरों
 का  अधिकार  है  |

 पश्चिम  बंगाल
 में  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  यही  सब  करने  का  प्रयत्न  किया  तो  उच्च  न्यायालय

 उसके  भाड़े  गया  कौर
 उसने  जमीदारों  के  पक्ष  में  रोकादेश  जारी  कर  दिया  ।  कौर जब  मोच

 सरकार
 ने

 काश्तकारों
 के

 आन्दोलन  का  प्राचीन  किया  तो  सभी  कहने  लगे  कि  मोर्चा  सरकार

 पालिका का  भ्रपमान  कर  रही  है  ।  परन्तु  as  जो  कुछ  सरकार  कर  री  है  वह  वही  है  जिसकी

 आधारशिला  मोर्चा  सरकार  ने  रख  दी  थ्री  ।  यद्यपि  भूमि  सुधारों  का  बहुत  राग  अलापा  जा  रहा  है

 परन्तु  वास्तव
 में  सरदार  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  उत्सुक  नहीं है  wa  तक  सम्पत्ति  का  अधिकार

 रहेगा इस  दिशा  में  किए  गये  सभी  प्रयत्न  बेकार  जाएंगे  |  भूमि  सुधारों  को  लागू  करने  के  लिए  प्रनुच्छेद
 19  कौर  का  संशोधन  किया  जाए  ।

 देश  के  सभी  भागों  में  भ्रवुसूचित  जातियों  wie  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोग  अधिव/तर  भूमि

 थर  निर्वाह  करते  हैं  परन्तु  उनके  पास  ही  सबसे  कम  भूमि  है  ।  इतना  ही  नहीं  उन्हें  निर्वाह  योग्य

 मजदूरी  भी  नहीं  दी  जाती  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  जातियों  के  हित  साधन  के  लिए  यदि  आवश्यक

 हो  तो  संविधान  में  संशोधन  किया  जाए  |

 अ्रापात  स्थिति  लागू  करने  का  पुरा  अधिकार  राष्ट्रपति  को  ही  नहीं  होना  चाहिए  1

 संविधान  संशोधन  के  समान  आपात  स्थिति  का  निर्णय  भी  दो  तिहाई  के  संसद  के  बहुमत  से  किया

 जाय  ।  राज्यपालों  की  नियुक्ति  न  कर  उनका  सम्बन्धित  विधान  सभाएं  कौर  विधान  परिषदें  चुनाव

 करें  ।  राष्ट्रपति  को  feat  मंत्री  को  निकालने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिए
 '

 यह  अधिकर  मंत्री  परिषद्‌

 को  हीना  चाहिए  ।  alan  राम  कौर  गया  राम  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  संविधान  में  सदस्य  को

 वापिस  बुलाए  wy  व्  उपबन्ध  द्वारा  चाहिए  |  केन्द्र  सरकार
 तब

 तक  विस  राज्य  सरकार को

 बर्खास्त  न  करे  उब  तक  सत्ताधारी  दल  का  राज्य  में  बहुमत है  ।  तमिलनाडु  में  हाल  ही  में  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  करने  की  केन्द्रीय  कार्यवाही  की  हम  कड़ी  निन्दा  करते  केवल  भ्रष्टाचार

 व्याप्त  होने  के  आरोप  पर  विधिवत  निर्वाचित  सरकार  को  भंग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  प्रकार

 के  are  aaa  विपक्षी  दलों  की  सरकार  पर  ही  नहीं  लगाये  जाते  बल्कि  कांग्रेस  दल  द्वारा  गठि

 सरकारों  कौर  केन्द्रीय  मंत्रियों  पर  भी  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।  सभी  राज्यों  में  भ्रष्टाचार

 को  जांचने  की  कसौटी  एक  ही  होनी  चाहिये  ।

 श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  के  लिये  श्राप  कुछ  अधिक  समय  दें  ।

 Mr.  Chairman  ;  Just  now  Mr.  Deputy  Speaker  had  told  me  that  extention  of  time  on
 I  know  that  a this  resolution  can  be  considered  because  itis  a  very  important  resolution.

 large  number  of  Members  want  to  speak  on  t.  Wecan  definitely  lookinto  the  matter.  I
 bave  got  Mr.  Speaker’s  directions  which  permit  half-an-hour  for  the  mover  and  ro  to  15
 yninutes  to  other  speakers.

 श्री  कृष्ण  चख  हाज़िर
 :  इस  समय  सारी  शक्ति  केन्द्र  के  पास  है  जिससे  राज्य  ग्रोवर  केन्द्र  के

 सम्बन्धों में  तनाव  जाता  है  ।  हम  प्रभुत्व  करते  हैं  कि  राज्य  सुची  मैँ  दिये  गये  विषयों  के  सम्बन्ध

 में  केवल  राज्य  ही  कानून  बनाएं  ।  इससे  राष्ट्रीय  एकता  में  वृद्धि  होगी  भ्र ौर  केन्द्र  भी

 रहेगा  ।  संविधान  में  संशोधन  झवश्य  होना  चाहिये  ताकि  प्रत्येक  नागरिक  को  कायें  करने  का
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 Resolution  Re.  Changes  in  the  Constitution  Phalguna  29,  1897  (S
 क

 wens
 साधकर  उच्च  म  ध्वनिक  स्तर  तक  शिक्षा  निःशुल्क  हो  सभी  को  निःशुल्क  चिकित्सा

 सुविधाएं

 मिलें  ate  बेरोजगारों  को  रोजगार  भत्ता  मिले  ।

 निहित  स्वार्थों  को  जड़  से  मिटाये  बिना  हम  यह  सब  नहीं  कर  सकते  ।  यह  भी  जरूरी  है  कि

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  द्वारा  लगाई  गई  सभी  विदेशी  पूंजी  का  राष्ट्रो यं करण  किया  जाये  ।  भूमि  का

 मालिक  वहू  हो  जो  हल  चलाता  है  कौर  फालतू  भूमि  को  बिना  मुन् राव जा  दिये  सरकारी  अ्रधिकार
 न्

 में  ले  faut  जाना  चाहिये  ।  यह  फालतू  भूमि  अनुसार  tad  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  में

 वितरित  की  जाये  ताकि  लाखों  लोगों  को  राहत  On fur  ।.

 Shri  Syed  Ahmed  Aga  (Baramulla):  Sir,  I  don’t  want  to  drag  myself  in  the  discu-
 ssion  which  is  useless.  I  represent  the  commonman.  He  had  certain  expectations.  When
 India  got  independence,  you  had  given  certain  assurances.  We  have  to  see  whether  those
 ‘assurar.ces  have  been  fulfilled.  I  am  sorry  to  state  that  the  standard  of  life  of  the  common

 aman  has  remained  unchanged.  Even  today  he  find it  difficult  to  make  both  ends  meet.

 The  Common  man  is  not  interested  in  legal  discussions.  Legal  luminaries  may  pass
 their  time  in  justifying  acertain  law  oranything.  It  willnot  make  much  difference  to  him.
 When  constitution  was  framed  you  had  promised  to  orgainse  better  society in  which  exploita-
 tion,  unemployment,  inequality  and  other  evils  will  not  exist.  The  state  shall  strive  to  make
 a  welfare  state,  Therewill  be  an  equality  of  opportunities,

 the  common  man.
 But  after  27  years  of  independence  we  have  not  been  able  to  provide  all  these  things  to

 our  constitution  should  be  suitably  changed  to  provide  relief  to  the
 people,  Right  to  property  should  go  for  all  times  tocome.  ‘The  poor  of  the  country  wants  to
 डा  rid  of  his  property.  Let  us  do  something  for  him.

 श्री  Whig  झा  :  मुझे  खुशी  है
 कि  ag  संकल्प  एक  कांग्रेसी  सदस्य  द्वारा  पेश  गया  है  ॥

 पिछले  शुक्रवार  को  8  वक्ताओं  में  से  3  ने  सम्पत्ति  के  अधिकार  को  मूल  अधिकार  माने  जाने

 पर  जोर  दिया  था  ।  मैं  संविधान  को  कोई  दोष  नहीं  देना  चाहता  संविधान  के  निर्माण  के

 समय  परिस्थितियां  wert  थीं  ।  aa  समय  के  साथ-साथ  हमें  संविधान  में  बहुत  से  संशोधन  करने

 पड़े  हैं  कौर  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  सम्पूर्ण  ढांचे  पर  पुर्निवचार  किया  जाये  झ्र ौर  इस  प्रयोजना  थें

 संसद  को  कुछ  आवश्यक  परिवर्तन  करने हैं  ।  देश  में  कुछ  निहित  स्वार्थी  तत्व  भूतपूर्व  राजे  हैं

 एकाधिकारी  गुह  हैं  ate  बड़े  जमींदार  हैं  जिनके  न्यायालय  में  प्रतिनिधि  कहते  हैं  कि  संविधान  में

 ज धरिव' त न  नहीं  किया  जा  सकता  |

 संविधान  के  मूलभूत  ढांचे  को  जहां  तक  न  बदलने  का  प्रश्न  है  तो  संसदीय  प्रणाली  ही  मूलभूत

 ढांचा  ।  व्यस्क  मताधिकार  के  आधार  पर  निर्वाचित  संसद  प्रभुसत्ता  सम्पन्न
 है

 ।  इस  बात  पर

 बल  दिया  जाना  आवश्यक  है  क्योंकि  भारत  में  राष्ट्रपतीय  सरकार  प्रणाली  की  चर्चा  की  जा  रही  हैं  ॥

 लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  हमारी  प्रणाली  सबसे  अच्छा  लोकतांत्रिक ढाँचा
 ।

 संसदਂ  की  देश  का  संघीय  ढांचा  राज्यों  की  स्वायत्तता  तथा  श्राप  संख्यकों  के  लिए

 संरक्षण  हमारे  संविधान  का  मूल  ढांचा  होना  चाहिये  |

 हमारे  लोकतंत्र  के  तीन  स्तम्भ  कार्यों  a  विधानांग  ।  लेकिन  पिछले  कई

 वर्षों  से  ag  भ्रनुभव  किया  जा  रहा  है  कि  न्यायालय  धनवानों  के  साथ  ।  यह  निश्चित  स्वार्थों  का

 पक्ष  लेता  ।  हमें  ऐसी  स्थिति  को  नहीं  पनपने  देना  चाहिये  ।  न्यायालय  के  गठन  में  व्यापक  तथा

 क्षतिकारी  परिवर्तनों  की  आवश्यकता है
 ।  इस  समय  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां
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 19  1376  प्रे  परिवारों  के  बारे  सांविधिक  संकल्प ऋण

 प्रधान
 मंत्री

 के
 साथ  परामर्श  करके  करते  हैं  ।  यह  श्रलोकतांब्रिक  है  ।  इसके  स्वान

 पर  संसद  द्वारा  न्यायाधीशों  का  एक  पैदल  बनाया  जाये  कौर  उसी  पैनल  में  से  नियुक्तियां  की  जायें 1

 चूकि  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  गर्त  हमे  यह  अधिकार  मिलना  चाहिये  ।  राज  बकौल

 तस्करों  तथा  कालाबाजार  करने  वालों  की  वकालत  करते  हैं  क्योंकि  उनसे  अधिक  पैमा  मिलता  है  ।

 ऐसा  होने  पर  न्याय  प्रणाली  के  asa  में  परिजन  होता  जरूरी  ऐसे  वकीलों  की  संख्या  कम  नहीं

 है  जो  लोकतंत्र  के  जनहित  के  लिए  aaa  हितों  का  बलिदान  कर  सकते  हैं  ।  गांधी  सौ  बार

 दास  बौर  मोती
 लाल  नेहरू  ऐसे  ही  नाम हैं  ।  इसीलिए  पैनल  बनाना  जरूरी  है  ।

 इस  पर  प्रश्न  उठता  है  कि  संसद  द्वारा  बनाये  गये  कानून  की  संवैधानिक  वैधता  को  जांच  कौन

 करेगा  ?  न्यायाधीशों  की  जांच  की  भ्र नुम ति  नहीं  दो  जानो  चाहिये  ।  कानून  की  व्याख्या  करने  के

 लिए  विधानमंडल  है  इसलिये  न्यायालय  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  क्या  कीमतों  को  लागू

 किया  जा  रहा  है  अ्रौर  न्यायालय  कोई  श्रृजन  तो  नहों  डाल  रहा  ।  कानूनों  की  वैधानिकता  की  जांच  करने

 हेतु  संसद  द्वारा  निर्वाचित  संविधान  समिति  गठित  की  जानी  चाहिये  ।

 न्याय  सस्ता  बनाया  जाना  चाहिये  ।  ata  हमें  अत्यघिक  फीस  देनी  पड़ती  ।  राज

 तो  न्याय  बिक  रहा  ।  यह  तो  सरासर  न्या पांग  का  अपमान  है  ।  ८ (1  समय  गया  है  कि  हम

 विधि  व्यवसाय  arc  इतनी  अधिक  फीस  लिये  जाने  पर  प्रतिबंध  लगायें  |

 जब  हम  राष्ट्रपति  पर  महाभियोग  लगा  सकते  हैं  तो  न्यायाधीशों  पर  भो  महाभियोग  लगाने

 की  संविधान  में  व्यवस्था  होना  चाहिये  we  मामलों  जैसे  नरेशों  के  प्रिवीपसे  के  मामले  पर

 ह  ह
 जनता  की  भावना  के  विरुद्ध  प्रिया  फैसला  दिया  ।  पंजाब  ौर  हरियाणा  में  उष्ण  र  यायालय  ने  भूमि

 की  भ्र धिक तम  सीमा  सम्बन्धी  कानून  के  बारे  में  दो  वर्ष  तक  का  रोकादेश  दे  दिया  ।  इस  लिए

 लोकतंत्र  के  आधार  पर  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  जनता  के  तथा  अपने  कर्तव्यों  के  प्रति  रिक

 दायी  होता  चाहिये  ।  योजनाओं  तथा  कानू तों  के  क्रियान्वयन  में  प्रतीक  व्यवहारिक  होना  चाहिये  ।

 हमारे  कोचिंग  को  अधिक  लोकतांत्रिक  बनाया  जाये  ।  हम  लोग  योजनाएं  तो  बना  लेते  हैं

 लेकिन  उनका  नौकरशाहों  के  हाथ  में  ।  लोगों  को  काम  कराने  के  लिए  इधर  से

 |  कोई  भी  व्यक्ति  मंत्री  अथ  का  प्रधान  मंत्रो  को  गाली  दे  सकता उधर  दोंग-धप  करनी  पड़ती  है

 2  ।  इसलिए  लोकतंत्र  में  निर्वाचित  प्रतिनिधि  अ्रधिक  उत्तरदायी  होने  चाहियें  ।  य्ोजनाग्रों  के
 ~

 क्रियान्वयन  n  लिए  लोक  सभा  तथा  विधान  सितारों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  प्रशासनिक  एकक  बता

 दिया  जाये  ।  म्रंप्रेजों  की  तरह  हमें  सब  डिवोजन  या  तालुक  बनाये  रखने  की  जरूरत  नहीं  ।  प्रत्येक

 प्रशासनिक  एकक  में  जन  समितियां  हों  जिनका  प्रत्येक  का  संसद  सदस्य  ale  विकास

 कारी  सचिव  हो  ।  ये  समितियां  योजना गम् रां  के  क्रियान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  होंगी  ।  इस  प्रकार

 लोकतंत्र  वर्त  मान  परिस्थितियों  में  अधिक  कारगर  सिद्ध  हो  सकेगा  ।

 संविधान  में  निहित  निदेशक  सिद्धान्तों  का  हमने  उल्लंघन  किया  है  इसलिए  देश  को  प्रगति

 रूक  गई  है  ।  यदि  कोई  कहेकि  जनता  की  श्राकांक्षाग्रों  को  पूर्ण  करने  के  लिए  इन  निदेशक  सिद्धान्तों

 के  परिपालन  हेतु  हमे  संविधान  में  संशोधन  नहों  करना  चाहिये  तो  उसे  wa  पानी  चाहिये  ।  निदेशक

 सिद्धान्त  मात्र  कागज  के  टुकड़े  न  रह  जाये  इसलिए  संविधान  में  सुशांत  आवश्यक  है  ।  संविधान

 में  यह  भी  उपबंध  किया  जाये  कि  निदेशक  सिद्धान्तों  के  परिपालन  हेतु  विभिन्न  उपबंधों  की
 से  सद

 प्रतिवर्ष

 पुनरीक्षा  करे  ।  यह  उपबंध  मानने  के  लिए  सरकार  बाध्य
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 झनुच्छद  319,  32  शोर  226  संशोधन  किया  जाये  a  fe  निहित  स्वा  इनका

 डुश्पयोग न  कर  पायें  झोर  जनता  की  प्रकार  को  कुचल  नदें  ।

 चुनावों पर  बहुत  अर्घिक व्यय किया जाता व्यय  किया  जाता  हैं  ।  इन्हें  सस्ता  बनाया  जाये  ।  कोई  भी

 acer दो  से  अधिक  ज॑  पों  का  प्रयोग न  करे

 दल
 बदल  रोक  विधेयक  वैसा  का  dar  ही  gat  है  ।  सत्तारूढ़ दल  नहीं चाहता यह

 विधेयक  पास  हो  क्योंकि  दल  बदलवाकर  सर्वाधिक  लाभ  ही  रहा  रहा  ste  है  कि  पब

 इस  अधिक  ध्यान  देकर  इसे  सभा के  समक्ष  पेश  करवा  देंगे  ।

 श्री  बी०  ato  नायक  कभी  कभी  मुझे  लगता है  कि  हम  हवा  में  बातें

 कर  रह  हैं  ।  संविधान में  संशोधन के  बाद  सम्पत्ति का  अधिकार  केवल  कांसर्ट  शेर  रह

 गया है  उसका  वास्तविक रूप  कुछ  नहीं  रहा  हैं  ।

 सभापति  महोदय :  श्री  श्राप  प्रत्येक  दबता  को  ब.च में  feut  टोकते  हैं  ।

 श्री  बी०  बी०  नायक
 :

 तो  जसा  कि  श्री  फ्रेंक  एंथनी  ने  भी  कहा  हमारे af  में

 सम्पत्ति  का  झ्र धि कार  रह  ही  नहीं  गया  है  ।  मैं  श्री  भोगेन्द्र  झा  या  श्री  उतनी  कृष्णा  की  भांति

 नहीं  बोल  सकता
 ।

 मैं
 तो

 सिविल
 ere  या  भू तपु वं  नौकरशाह  रहा हूं  ।  मेरा ज॑  वन बन  अनुशासित

 रहा  मैंने  भ्रान्दोलनों में  भाग  नहीं  लिया  है  ।  यहां  जाकर  जरूर  में  श्राम्दोलनकारी  बन  ग्या  हूँ
 ।

 सम्पत्ति  की  परिभाषा  संक्षिप्त  झोर  उचित  आधिक  मूल्य  को  देखते  हुये  की  जानी

 चाहिये  ।  सम्पत्ति  या  तो  भूमि  या  पुर्जा  के  रूप  में  हो  सकती  है  क्योंकि
 '
 पूजी  तों  उत्पादन  का  साधन

 सम्पत्ति  श्रम  के  रूप  में  भी  हो  सकती है  जब कि  इसे  वस्तु  के  रूप  में  लिया

 सम्पत्ति  को  सक्रिय  रूप  में  भी  लिया  जा  सकता  है  जिसका  तात्पयं  है  ऐसी  सम्पत्ति  जिसका  लाभ

 उठाया  जा  सके  ।  मैं  समझता  हु  कि  हमारे  समाज  की  स्थिति  भी  एसी  नहीं  है  कि  sae  से  सम्पत्ति

 के  अधिकार  को  पुर्णतया  समाप्त  कर  दिया  जाय  ।  एसा  कराना  बुद्धिमता  नहीं  होगी  ।  में  सभा  ता

 हु  कि  wie  तथा  दलित  लोगों  के  प्रति  सच्ची  सहानुभूति  रखने  दिले  श्री  ब'०  सवार  अम्ब स्वर

 ही  थे  क्योंकि  दद्  स्वयं  seat  से  सम्बन्धित  थे  ।  शत  mia  रसपुरी  के  इरीवान  वा  ey

 इसी  व्यवस्था  की  थी  ।  मैं  पत्ती  पर  सगण  लगाने के  पक्ष समझते  हुये  ही  संविधान

 में झवश्य  हूं  ।  सम्पत्ति  का  अधिकार  हमारी  क्रंमाक  नीति  के  अनसार  ही  रखा  जाना  चाहिये  |

 हुम  यह  नहीं  चाहते कि  कुछ  लोगो ंके
 पास  तो  बहुत  अधिक  सम्पत्ति  हो  तथा  कुछ  लोग  दार

 भूखों  मरते  हम  एक  अच्छा  सामाजिक  व्यवस्था  चाहते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  संघीय  शासन  प्रणाली  है  ।  इस  प्रणाली  में  कल्याणकारी  राज्य  का  होना  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण है  तथा  समाजवादी  राज्य  के  लिये  तो  यहं  और  भी  ध्रावश्यक हैं हैं
 ।  इसकी  सब  से

 डी  कमजोरी है  राज्यों  का  भाषा  के  sate  पर  होना  ।  मैं  चाहता  हू ंकि
 हमें  इससे  ऊपर

 उठता  चाहिये  ।  हमारा  केन्द्र  शक्तिशाली  होना  चाहिये  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमारे  राज्य  भी  शक्ति

 सम्पन्न  हो  ।
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 24  1897  (mF)  में  कों  क  थारे  में  अंकित

 को  कक  प्रस्तुततंकल्प बहुत  हो  महत्वपूर्ण है  परन्तु  मह  भाश्चयं को को  बात  है  न

 तो
 सदन  में  ही  सदस्यों  की  संख्या  है  att  न  ही  प्रेस  दीर्घा  में  पत्रकारों  को  ?  a x,  जहां  सक

 इस  संकल्प  के  मसौदे  का  सम्बन्ध  वहू  काफ़ी  परिश्रम  से  तेयार  किया  गया  है  ।  यह  कहना

 उपयुक्त gt  होगा  कि  प्रस्तुत
 संकल्प

 में  सभी  लोगों  क  लिए  कुछ
 न

 कुछ  aa  मैं  आरम्भ

 से  हो  इस  ब।त  का  पति  रहा  हूं  कि  संसद  के  पास  संविधान  में  संशोधन  करने  की  संविधानिक  शक्ति

 निहित हैं  ।

 जहां  तक  सम्पत्ति  के  अधिकार  का  राबनदर  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  विशेष  मतभेद  नहीं  रहा
 मैं  यह  मानता  हूं  कि  सम्पत्ति  के  शिकार  को  मौलिक  अधिकारों  से  अलग  कर  दिया  जाना

 चाहिये  ।  सम्पत्ति  के  अधिकार  पर  कुछ  सोमा  भी  लगा  दी  जाये  तो  मुझे  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 हमारा  देश  संविधानिक  लोकतंत्र  सांविधिक  लोकतंत्र  का  गू  तत्व  है  कि

 काय
 प/लिका

 तथा  न्यायपालिका  की  शक्तियां  अलग  अलग  हों  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  यह  भी  व्यापक

 रुप  से  माना  नया  है  कि  संसद  की  ogee  सर्वोपरि  नहीं  है  ।  हमारे  संविधानिक  लोकतंत्र  मे  संसद

 को  सर्वोच्चता  को  कहीं  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।  विधान  was  feat  me  न्याय पा  हित

 संविधान  के  ही  at  हैं  ।  इन  तीनों  पर  संविधान  का  gam  रहता  है  ।  हमे  ब्रिटेन  की  बात  यहां

 नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  वहां  तो  लिखी  संदिधघ/न  ही  नहीं  है  ।  हग  संविधान  निक  को

 बनाये  रव
 ने

 के  साथ-साथ  संविधान  के
 भूत  तत्वों  में  फ़र-बदल  करने  की  बात  भी  नहीं  कर

 सकते  |  मालिक  जैसा  कि  नाम  से  ही  स्पष्ट  मौलिक  ही  हैं  ।

 राज  कल  मेरे
 कुछ  मिलन  प्रायः  इस  बात  की  चर्चा  करते  रहत  हैं

 कि  हमे  संसद  की  एक  समिति

 नियुक्त  करना  चाहिये  जो  विधानों  को  बूटियों  का  पदा  लगाये  ।  हमारे  देश  में  रीति  बहुत  भिन्

 है  यहाँ  अनेक  प्रकार  विषमतायें  हैं  जिन्हें  दृष्टिगत  रख  ते  हुये  ही  हमारे  संविधान  निर्माताओं

 ने  नियंत्रण  at  सन्तुलन  की  प्रणाली  ध्रपनाई  ।

 met  संख्यक  तथा  मल  भ्धघिकारों  सम्बन्धी  नियंत्रण  शर  सन्तुलन  न्यायपालिका  की  समी  क्षा

 में  निहित है  निधान  मंडल  में  बहुसंख्यक लोग  दल  मनमाने ढंग  से  विधान  नਂ  बना

 इसलिये  संविधान  मैं  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  का  cal  दीवान  मंडल  के  कार्यों  की  धर्म  क्षा

 का  दिया  ग्या  मत  संविधान  की  व्याख्या  करना  हमारी  न्यायपालिका  का  मुख्य

 ara  हैं  :  न्यायाघीश  किसी  राजनी  तिक  दृष्टिकोण  से  संविधान  की  व्याख्या  नहीं  करते  अपितु  वह

 अपना  कार्यकरण  शपथ  के  ऋऋ कसार  ही  करते  हैं  ।  उन्हें  यह  कांय  महज  इसलिये  जाता
 है

 कि

 वहू  तथ्य  परक  तथा  निष्पक्ष  होते  तथा  कभी  भ  किसी  धर्म  जाति  या  अन्य  eaters  से  प्रभावित

 होकर  कार्य  नहीं  करते  ।  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  राजनीतिज्ञ  सर्वथा  इसके  विपरीत  होता  है  ।  मै

 समझता हूं  कि  deg  सदस्यों  को  न्यायपालिका  का  काय  करने  के  लिये  अल्पसंख्यकों  तथा  अन्य

 नागरिकों  के  हितों  की  हत्या  करने  के  समान  होगा  ।  उदाहरणार्थ  मैं  गत  3  वर्षों  से  एंग्लो-इंडियनਂ

 तथा  क्रिश्चियन  स्कूलों  की  संस्थानों  द्वारा  अपनी  भाषा  के  अनुरूप  शैक्षणिक  संस्थायें  चलाने  के  विचार

 का  सेन  करता  चला  रहा  हूं  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  30  के  प्रचार  संख्यकों  की  ऐसी

 संस्था एं  तथा  पित  करने  का  शअ्रधिकार  राज  हम  अल्पसंख्यकों की  ऐसी  संस्थाएं

 हैं  तो  केवल  इसलिये  कि  हमारी  न्यायपालिका  स्वतन्त्र  रूप  से  उनके  बारे  में  विचार  कर  सकती

 झ्ल्पसंब्यकों  से  मेरा  तात्पयं  सिखों  तथा  सत्य  इस  प्रकार  के  सभी  समुदायों
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 Phalguna  29,  1897

 (Saka)

 मत  हमे  इस  फ़ासले  में  ईमानदारी  से  काय  करना  चाहिये  ।  संसद  सदस्यों  से  न्यायपालिका

 का  काय  करने  को  कहना  ध्रल्पसंख्यकों  प्रशिक्षु  सामान्य
 नागरिकों  हितों  की  हृत्या  के  समान  होगा  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  How  the  question  of  minority  comes  in.  We  are  talking  of
 -amending  the  constitution.  As  my  friend  did  not  take  partin  the  freedom  struggle,  so  he  is
 mot

 awaire
 of  the  fact  that  partition  of  the  country  was  a  game  of  Britishers.

 stan  क्यो  मैं  समझा हूं  कि  मैं  साम्प्रदायिकदावाद  के  काफ़ी  परे  हूं  ।  तथ्य  तो  यह  दै

 कि  कोई  भी  अल्पसंख्यक  साम्प्रदायिक  नहीं  हो  erat  जब  कि  बहुसंख्यक  aga  हीं  सुरंग  स्थिति

 में  होते  हैं  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  This  is  wrong.  We  are  treating  all  she  Christians  like  our

 श्री  फ्रेंक  मुझें खेद  है  कि
 मैं

 अपने  मित्र  को  अपनी  बात  समझाने में  असमथ

 मैं  कह  रहा  था  कि  दिल्‍ली  शिक्षा  अधिनियम  उच्चतम  न्यायालय  के  स्पष्ट  निर्णय के  बावजूद

 भी  पारित  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  उच्चतम  न्यायालय  भी  अल्पसंख्यकों  के  हितों की  रक्षा  न  करे

 तो  ऐसा  कौन  करेगा  ?

 न्यायिक  समीक्षा  का  प्रश्न  अल्प  संख्यकों  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  कार्यपालिका  द्वारा  की

 गई  feat  कार्यवाही  को  यदि  न्यायिक  समीक्षा  न  हो  तो  क्या  होगा  ?
 मैं  अनुभव  के  आधार  पर

 कहें  सकता  हूं  कि  न्यायिक  समीक्षा  के  बिना  राजनैतिक  पक्षपात  तथा  भाई-भतीजावाद  को  अधिक

 श्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 न्यायिक  समीक्षा  के  बिना  कोई  भी  संवैधानिक  प्रजातंत्र  सफ़ल  नहीं  हो  सकता  ।  न्यायिक

 समीक्षा  के  बिना  संविधान  जैसी  कोई  चीज  रह  ही  नहीं  जाती  ।  यह  अल्पसंख्यकों  के  लिये  जीवन

 और  मृत्यु का
 प्रश्न  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मेरे  विचार  में  इस  संकल्प  पर  चर्चा  करने  का  समय  बढ़ा  दिया

 अत  नियम  oF  के  अन्तर्गत  मेरे  संकल्प  को  art  के  लिये  स्थगित  किया  जाये

 Mr.  Chairman  :  It  will  not  lapse  and  will  we  discussed  on  a  next  date,

 श्री  के०
 पी०  उन्नीकृष्णन :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  की  संकल्प  के  लिये  नियत  समय  2  घंटे

 बढ़ाया  गाये  ।

 सभापति  महोदय
 :

 :  प्रश्न यह  है

 संकल्प  के  लिये  नियत  समय  2  घंटे  बढ़ाया  जाये  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न  |

 The  motion  was  adopted
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 संविधान  में  परवत नों  के  बारे  मं  सांविधिक  स  te
 19  1976

 1 |  ए०  के०  सेन
 उत्तर  :  यह  बात  ठीक  है  कि  संविधान  हमारे  लिये

 बहुत  उपयोगी सिद्ध  gat  है
 ।  यह  बात  भी  सच  है  कि  संविधान  के  निदेशात्मक सिद्धान्तों  के  लक्ष्यों

 को  पूरा  करके
 हम  हर  नागरिक

 को  उसके  हक  के  भ्रनुसार  नहीं  दे  पाये  हैं  जो  कि  उसे  देय  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  संविधान  गरीबों  को  हटाने  में
 भी  पुश्त  सफ़ल ही  हुआ  है  ।  हमें  संविधान

 का  पुनर्विलोकन  करना  चाहिये  ।

 संविधान
 के

 प्रति  मुझे  ware  श्रद्धा है  लेकिन  साथ  ही  मैं  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  भाने
 वाले  समय  में  यह  जन

 श्राकांक्षाश्नों  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यदि  हम  यह  चाहते हैं
 कि  हमारा  संविधान  राष्ट्रीय  जीवन  के  अनुरूप हो  तथा  निर्धारित  लक्ष्यों  को  शीघ्र  तथा
 ढंग

 से
 प्राप्त

 कर
 सके

 तो  हमें  सावधानी  तथा  गहन अध्ययन  के  उपरांत  ही  इसमें  संशोधन  करने
 चाहिये ।

 देश  को  राज  जिन  बुराइयों  का  सामना  करना  पड़  रह  है  उसके  लिये  संविधान को  जिम्मेदार

 ठहराना ठीक  नहीं  है  ।

 हर  लिखित  संविधान  में  विधान  न्यायपालिका  तथा  सरकार  के  अन्य  निकायों  को

 संविधान
 के

 प्रावधानों  का  पालन  करना  पड़ता  है  ।  यदि वह  ऐसा  नहीं  करते  तो  इस  बात  का  निर्णय

 कौन  करेगा
 कि  संविधान का  उल्लंघन किया  गया  ।  यदि इस  बात  का  frog  करने  वाले  हमारे

 पास  नहीं  हैं
 तो

 हमें  यह  कार्य  उन  लोगों  को  सौंपना होगा  जिनमें  जनता  की  आस्था  तथा  सम्मान  हो  | है

 उदाहरणार्थ  इंग्लैण्ड  का  हाउस  श्राफ़  लेडीज  देश  का  उच्चतम  न्यायालय  है  ।  यह  हमेशा  निष्पक्ष
 रूप  से  न्याय  करता है  तथा  उसने  सभी  न्यायिक  संस्थानों की  उच्चतम  परम्पराश्रों को  कायम  है  ॥

 कल्पना  कीजिये  कि  संसद्‌  कानून  बना  कर  विभिन्‍न  के  बीच  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध

 लगाती  है  अथवा  संविधान  के  भाग  12,  जिसके  उपबन्धों  के  अनुसार  नागरिकों  को  सारे  देश  में

 व्यापार  करने  का  अधिकार  का  उल्लंघन  करके  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  वस्तुयें  पर  भिन्न-भिन्न

 कर  लगाती  है  तो  ऐसे  कानून  की  का  निर्णय  कौन  करेगा  ?

 प्रश्न  न्यायिक  समीक्षा  को  समाप्त  करने  का  नहीं  है  बल्कि  न्यायिक  समीक्षा  को  इसके

 सही  संवर्धन  के  भ्रन्तगंत  लाने  तथा  इसके  क्षेत्राधिकार  की  परिभाषा  देने  का  यदि  यह

 पता  चलता  है  कि  स्व छन्द  न्यायिक  समीक्षा  से  हमारी  प्रगति  का  मार्ग  अवरुद्ध  होगा  तो  न्यायिक

 समीक्षा  को  बिल्कुल  समाप्त  करना  भ्रांतिपूर्ण  तथा  संघीय  ढ़ांचे  के  लिये  घातक  सिद्ध  होगा  ।  wa

 प्रश्न यह  उठता है  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  के  बीच  विवादों  का  निर्णय  कौन  करेगा  ?  इसी  कारण से

 संघीय  ढ़ांचे  में उस  न्यायिक  समीक्षा  प्रणाली  की  अत्यन्त  आवश्यकता  होती  है  जिसमें

 निकायों  तथा  उनके  क्षेत्राधिकार ों  का  भली  प्रकार  रेखांकन  होता  है  ।

 इस  बात  से  मैं  सहमत  हूं  कि  संविधान  की  समीक्षा  आवश्यक है  ।  पर  साथ  ही  उन  क्षेत्रों

 का  पता  लगाने  की  भी  आवश्यकता  है  जहां  इसका  क्रियान्वयन  दोषपूर्ण  रहा है  ।  यही  न्यायिक

 समीक्षा के  क्षेत्र  में  यह  सुनिश्चित करने  की  बात  भी  श्रावश्यक है  कि  सरकार के  विभिन्न  frat

 तथा  विभिन्न  क्षेत्रों  ने  ०४  सीमाओं  के  ars  किया  है  तथा  वे  एक  दूसरे  के  परस्पर

 विरोधी  नहीं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाह्ते  कि  सरकार  के  विभिन्न  निकायों  का  art  सही

 समुचित  तथा  समन्वयकारी  हो  तथा  न्यायपालिका  झर  संसद्‌  अथवा  कार्यपालिका  के  बीच

 विवाद  खड़ा  न  हो  ।
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 Resolution  Re.  Changes  in  the  Constitutifon  March  19,  1976

 जहां  तक
 लिखित  संविधान  का  प्रश्न  इसमें  संसदीय  सर्वोच्चता  का  एँक  विशिष्ट  थ  है  ।

 इसके  अनसार  सतह  तथा  विभिन्न  राज्य  cua  को  विधान  के  भाग  «4  को  नियमित  उद्देश्यों  की

 aif  हेतु  सभी
 शक्तियां  प्राप्त  होनी  चाहियें  ।

 संविधान में  सभी  स  शोधन  किसी  उदेश्य  से  निष्पक्ष ढंगे  से  करने  चाहियें  ।

 शो  के०  सुर्य नारायण  :  ख्यातिप्राप्त  वकीलों  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  जो

 कुछ  कहा  है  उससे  सिद्ध  होता  है  कि  सभी  वर्ग  संविधान  में  संशोधन
 के

 पक्ष  में  हैं
 ।  इस

 संकल्प  का
 उदेश्य  संविधान  में  संशोधन  करना  है  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  अगली  बठक  में  जारीਂ  रखें  ।

 तत्फश्चात लोक सभा लोक  सभा  22  1976/  2  1898  के  ग्यारह

 बजे  Ho  go  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  Adjourned  Till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday,

 ‘March  22,  1976,  Chaitra  2  1898  (Saka)
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